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 चुनाव
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 करना
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 के  fat  कल्याण  उपकर
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 सहायता
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 प्रणाली
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 घर  के  लिये  इमारत
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 राशि

 3952.  परमाणु  जन्नत  सात  आर्यो
 Nuclear  Research  Laboratory  ,  287-88
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 साया

 3990.  भविष्य  निधि  .  आय  क्त  के  Employees  under  the  of
 ‘Provident

 Hand
 च्  307-8

 अधीनस्थ  चारी

 3991.  रिक्शा  चलाने  का  व्यवसाय  Rickshaw  Pulling  *  च्  e  308
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 Benga  a  .  ba  208

 का  समाहार
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 रक  तमंचा  रियों  ale

 आन्दोलन

 Reclamation  of  land
 aa
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 1001.  केरल को  रूसी  ट्रैक्टरों  की  Supply  of  USSR  Tractors  to  Kerala  311

 सप्लाई
 ntr

 £002.  केन्द्रीय  न्यूनतम  मारी
 Ce  oat  al  Minimum  Wage  Advisory

 Board  थ  *  a  312
 सलाहकार  बाई

 4003.  उड़ीसा  परीक्षात्मक  नल
 Exploratory  Tube-wells  in  Orisea  312-13

 कप

 4004.  उड़ीसा  को  सहकारिता  Financial  Assistance  to  Orissa  fur  Co

 कै
 ै  ा 1ovem  ent

 आन्दोलन  के  लिये  वित्तीय
 operative  A  313

 सहायता
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 4010,  कर्मचारी  भविष्य  निधि
 Employees  Provident  Fund  Scheme  .  315

 योजना

 and 40  11.  रायराखोल  अव मालिक  Postal  Buildings:  at  Rairakhol
 a  थके Athmalik  .

 |
 3715-16

 में  डाकघर  की  इमारतें

 AQ12.  ताज  तथा  व्यापारी  फसलों  Decline  in  prices  of  Foodgrains  and
 e  316 Commercial  Crops.

 के  मुल्यों  में  क़मी .

 क  316-17 4013.  खरीफ  की  फसल  पर  अनाज  Levy  on  Kharif  Crop

 की  वसूली .

 Examination  for  Posts  of  Supervisors 4014.  डाक  तथा  तार  विभाग  मैं
 inP&T  Ljenar  e  317 Leper  tment

 पर्यवेक्षकों  _  )

 के  पदों  के  लिये  परीक्षा

 4015.  विदेशों  से  भारतीयों  का  Indians  returning  from  Foreign  coun-

 tries
 च  ग  317

 स्वदेश  लौटना

 4016.  झान्झ्न प्रदेश में में  मत्स्य  ग्रहण  Fishing  Harbours  in  Andhra  318

 4017.  गोमांस  तथा  gay  के  मांस  Consumption  of  Beef  and  Pork  318

 की

 315 Distributi  ons  of  tube-wells
 4018.  तल  कपों  का  वितरण

 (vi)
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 4019.  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  Procurement  of  Foodgrains  by  FCI  in
 .

 राजस्थान में  खाद्यान्नों  की
 Rajasthan  318-19

 वसूली

 402  दण्डकारण्य  में  आवाजाही
 Transit C Camps at  Dandakarnya  219

 शिविर

 4021  दण्डकारण्य  में  कृषि  projects  in  Dana
 karnya  319-20

 शिक  परियोजनाओं

 4022  प्रबन्धकों तथा  का
 Sharing  of  Profits  by  Workers  and

 Managements  .  420
 लाभ में  हिस्सा

 4023  जबलपुर स्थित  डाक  तथा  Dispensary  for  Employees  of  P  &

 तार  विभाग  के  कमेंचारियों
 Department  in  Jabalpur.  320-21

 के  लिये  औषधालय

 4024  एर्णाकुलपर  रेलवे  स्टेशन  पर  R.  M.S.  Building  at
 Ernakulam

 Rail-
 way  Station,  321

 रेलवे  डाक  सेवा  का  भवन

 402  केरल
 के  ए्णक्ुलिम  जिले  Post  Office  sin  Ernakulam  district

 में  डाकघरों  की  संख्या
 Kerala  321

 402  केरल  में  अ्रधिवक्ताओओं  Provident  Fund Scheme  for  advocates
 in  Kerata,  न  321~22

 लिये

 भविष्य  निधि  योजना

 R  M.  ि  Post  Office  and  Telephone 4027  विलिंगटन  कोचीन
 Exchange  Building  at  Willington
 Island;  *  322 में  रेलवे  डाक  सेवा  के  3  Cochin.

 डाकघर  कौर  टेलीफोन

 केन्द्र के  लिये  भवन

 0.28  भारतीय  खाद्य  निगम  के  Demonstration  by  Food  Corporation
 of  India  Employees  कक  .  322-23

 कर्मचारियों  द्वारा  प्रदान

 Price  of  Sugar  in  M.  P  323
 4029  मध्य  प्रदेश  में  चीनी  के  मूल्य

 323 4030  खाद्यान्न का  खराब  हो  जाना
 Decay  of  Foodgrains

 4031  शीतागारों  के  लिये  मध्य  Loan  to  Madhya
 pads

 for  Cold
 *

 प्रदेश को  ऋण
 Storages.  323-24

 4032  केन्द्रीय  कृषि  उत्पादन  Central  Agricultural  Production  Ad-

 visory  Committee  ष  324
 सलाहकार  समिति

 4033.  मसूर  राजकीय  प्रश्न  State  Farm  in  Mysore.  324-25
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA  D
 क

 EBA  TES  (SUMMARISED  TRAN
 SLATED  VERSION)

 लोक-स  भा

 LOK  SABHA

 ग्रीवा  14  1968/24  1889

 Thursday,  March  14,  1968/Phalguna  24,  1889  (Saka)

 नालक-सभा  स्पा रह  बजे  समस्त  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  clock

 ~

 |
 प्रतिपक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 [Me.  SpeaKer  in  the  Chair J

 सदस्य  द्वारा

 MEMBER  SWORN

 श्री  सोहन  सिह  भोजराज

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तार

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Replacement  of  Labels  of  D.MLS.  Bottles

 *629.  Shri  O.  be

 Pleased  to  state:  Tyagi:
 Will  the  Minister  of  Food  and

 Agriculture

 (a)  whether  attention  has  been  drawn  to  the  of

 replacement  of  the  lebels  of  the  D.MS.  bottles  of  toned  milk  by  those  of
 standardised  milk  and  the  sale  of  those  pottles  of  milk  at  the  rates
 standardised  milk;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  in  the  matter?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मस्री  (sf  सन्ता

 साहब  fad  )  जी  हां  ।

 इस  प्रकार के  प्रनाचारों  को  रोकने  के  लिए  डिपो  पर  आकस्मिक  छापे  मारे  जाते  हैं  ।

 जिन  बोतलों के  संबंध  में  जनता  द्वारा  अनधिकृत  परिवर्तन  की  शिकायत  की  जाती  उनको  जांच  के

 लिए  गुण  नियंत्रण  प्रयोगशाला  में  भेज  दिया  जाता  जहां  सील  में  अनधिकृत  feats
 प्रमाणित

 हो  जाता  है  वहां  सभी  मामलों  में  डिपो  के  कमंचारियों  की  सेवायें  समाप्त कर  दी  जाती  हैं  ।

 Shri  Tyagi:  Whether  the  Government  is  prepared  to  make  such
 arrangements  to  instal]  posters  or  to  keep  complaint  books  at  the  Milk
 Distribution  Centres  on  the  basis  of  these  facts  so  that  the  people  may  be
 able  to  complain  on  finding  such  sorta  of  malpractices?
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 श्री  at  साहब
 fared:

 पह  सुझाव  परीक्षण  के  योग्य  है  ।

 Shri  0.  P.  Tyagi:  In  this  connection  how  many  reports  have  been  re-
 ceived  by  you  and  how  many  persons  have  been  found  guilty  after  ex-
 amining  the  facts  und  what  action  has  been  taken  against  them?

 श्री  भन्ना  साहब  शिकवे  जहां  तक  सालों  wafer  परिवर्तन  का  संबंध  1--  9-67 से  लेकर

 me तक  तीस  डिपो प्रबन्धकों को  दोषी  गया  शौर  उनकी  समाप्त  कर  दी  गयी  हैं  ।

 Demonstration  against  setting  up  of  Slaughter  HouSe  in  Haryana

 “630.  Shri  Ram  Avtar  Sharma:
 Y.  S.  Kushwah:

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:
 Shri  Shiv  Kumar  Shastri:

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  atate:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  peOple  of  village  Kundali  in  Haryana
 and  the  adjoining  areas  have  decided  to  stage  a  demonstration  against  the द
 setting  up  of  a  mechanised  slaughter  house  at  a  distance  of  17  mi  les  from
 Delhi  on  the  T.  road;  an

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  war  साहब
 :  तथा  :  जानकारी  हरियाणा सरकार  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  मिलते

 ही  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 Shri  Ram  Avtar  Sharma:  When  the  people  of  this  area  do  not  eat  meat
 then  why  pressure  is  being  applied  for  seting  up  a  Slaughter  House  in  this
 areas?

 at  :
 इस  विषय  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बूचड़खाने  के  बारे  में  एक  बड़ी

 गलतफहमी  हो  रही  पहली  बात  तो  यह  है  कि  इस  बूचड़खाने का  बड़े  जानवरों  के  बध
 से  कोई  संबंध

 नहीं हे  ।  जहां  तक  हरियाणा  क्षेत्र  का  संबंध  वहां  गो  बध  पर  पूर्ण  है  ?  इस  बूचड़खाने  का

 ऐसे  जानवरों  श्रथवा  बड़े  जानवरों  के  बध  से  कोई  संबंध  नहीं  हैं
 ।  ऐसा

 मालूम  पड़ता
 है  कि

 कुछ  ऐसा

 भ्रफवाहू  फेल  गयी  है  कि  इस  बूचड़खाने  की  स्थापना  भैंस  अथवा  गाय  जसे  बड़े  जानवरों के  बध  के  लिए

 की  गयी  है  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इसके  परिणाम  स्वरूप  वहां एक  प्रकार  का
 आन्दोलन  चलें

 रहा  ऐ  सा  बूचड़खाने  के  लिए  जिसमें  मुर्गी  तथा  get  का  बध
 जाता

 है  भारत  सरकार  कीं  अनुमति  की  आवश्यकता  नहीं  है
 ।

 Shri  Ram  Avtar  Sharma:  On  7th  March,  68  a  statement  of  Acharya  Bhag-
 wan  Dev  was  published.  It  appears  from  that,  that  the  Punjab  Government  has
 also  opposed  it  and  you  say  that  the  permission  is  not  required.  I_am  at
 a  loss  to  know  how  this  slaughter  house  will  be  set  up  when  the  Panjab
 Government  is  opposing  it  and  you  say  that  your  permission  is  not  required?
 When  there  is  agitation  against  this  then  why  this  slaugter  house  is  being
 set  up  there  and  the  feelings  of  the  people  are  being  crushed?

 श्री
 धन्ना  साहब  शिन्दे  जहां  तक  भारत  सरकार  का  संबंध  है  इसका  इस  विषय से  कोई

 संबंध

 नहीं  यदि  नगर  पालिका  seat  नगर  निगम  के  कार्यक्षेत्र  में  कोई  विशेष  बूचड़खाना खोला  जाय
 तो

 उसके  लिए  नगर  पालिका  के  नियमों  के  भ्रनुसार  स्वास्थ्य  संबंधी  दृष्टिकोण  की  दृष्टि सैਂ  नुम  ति
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 प्राप्त  करना  भिनाय  जहां  तक  इस  बूचड़खाने का  संबंध  है  थ
 पंचायत  समिति के  कार्यक्षेत्र मैं

 जाता  जब  हमने  हरियाणा  सरकार  से  इस  विषय  में  परामशे  किया  तो  उनके  विधि  विभाग ने  हमें

 सूचित  किया  कि  अनुमति  केवल  पंचायत  समिति  ही  दे  सकती  है
 बशर्तें कि  संबंधित  पंचायत  समिति  नै

 जिस  नियम  के  घिन  पह  कार्य  कर  रही  है  उसके  श्रन्तगंत  उप-नियम बना  लिए  हों  ।  जहां  तक  इस

 पंचायत  समिति  का  संबंध  है  इसने  कभी  कोई  उप-नियम नहीं  बनाए  इसलिए  हरियाना  सरकार  के

 विधि  संबंधी राय  के  अनुसार  इस  प्रकार  के  बूचड़खाने को  स्थापित  करने  के  लिए  किसी  प्रकार  की

 अनुमति  की  आवश्यकता नदीं  है  |

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  Hon.  Minister  has  stated  that  the  Gov-
 May  I  know  whether  the ernment  of  India  does  not  come  into  picture,

 Government  of  India  have  made  any  agreement  with  the  Essex  Farm  and

 under  this  whether  the  foreign  exchange  worth  Rs.  19  lacs  have  been  re-

 Jeased  or  not?

 How  far  it  is  correct  that  you  applied  pressure  over  jhe  Punjab  Gov-
 erment  and  afterwards  over  the  aryana  Government  to  persuade  and

 compel  the  Panchayat  Samiti  issue  licence,  Panchayat  Samiti  has  refused
 to  issue  licence  after  duly  passing  the  resolution;  is  it  not  the  reason  that

 Has  the you  say  that  the  permission  of  the  Government  is  not  required?
 Panchayat  Samiti  not  set  aside  your  suggestion  and  persuation?

 श्री  श्रस्नासाहब  शिन्दे  यह  सत्य  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  तथा  अवश्य  प्रस्तुत  किए  हैं  ।

 सन्‌  1963  में  यह  एक  मांस  तैयार  करने  वाला  एकक  स्थापित  करना  चाहती  थी  इसने  कुछ

 विदेशी  मुद्रा  की  मांग  की  हमारे  मंत्रालय  के  खाद्य  अनुभाग  ते  इसकी  मांग  पर  विचार  किया  कौर

 युगोस्लाविया  से  ऋण  प्राप्त  हुआ  था  उसमें  से  23  लाख  रुपये  पार  कर  दिए  लेकिन

 इस  फर्म  ने  इसका  उपयोग नहीं  किया  कौर  उस  साख  की  safer  भी  समाप्त  हो  चुकी  भव  भारत

 सरकार  को  इससे  कोई  सरो  कार
 जो

 कुछ
 भी

 स्थापित  किया  गया  है  वह  अपने  देश
 में  उपलब्ध

 anew  धौर  उपकरणों  द्वारा  स्थापित क्रिया  गया  है  |

 Shri  Raghuvir  Singh  Sastri:  My  question  was  whether  the  Central  Gov-
 ernment  has  made  any  agreement  with  the  Essex  Farm  or  not?

 Secondly,  I  asked  whether  it  is  not  true  that  Panchayat  Samiti  refused
 to  issue  licence  and  after  that  you  stated  that  there  is  no  necessity  of
 licence?  Did  you  not  say  earlier  that  licence  should  be  issued?

 खाद्य  कौर  कृषि  मंत्रो  जगजीवन  :  मैं  नहीं  सोचता  कि  भारत  सरकार  के

 साथ  कोई
 करार  किया  गया  ह  भर  न  ही  किसी  स्तर  पर  सरकार  ने  हरियाणा  सरकार  ग्रीवा

 पंचायत  समिति  से  लाईसेंस  देने  के  लिए  कहा  |

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  I  have  got  the  letter.

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यह  कोई  बड़ी  बात  नही ं|

 at  जगजीवन राम  :  wage मुझे  दिखा  सकते  हैं  ।  मैं  उचित  कार्यवाही  करूंगा  |

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri:  It  is  not  sufficient  to  say  that  there  will
 be  no  slaughter  of  buffaloes  or  cows  in  the  Slaughter  House.  It  is  natural
 that  those  who  are  not  meat-eaters  would  not  even  like  to  see  it  whether
 it  is  the  meat  of  qa  goat  or  of  sheep or  of  a  pig.  Keeping  in  view  the
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 feelings  of  the  people  of  that  area,  will  you  please  think  to  abrogate  it  s0
 that  trouble  may  not  arise  in  future?

 श्री  अन्ना साहब  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  हूं  कि  इस  समय  इस  में  बक  रियों

 सूअरों  प्राणी  का  बध  किया  जाता  है  जहां  तक  मांस  भेजने  का  संबंध  है  इसकाਂ  अधिकांश  रक्षा

 विभाग  को  दे  दिया  जाता  है  फिर  कुछ  भाग  श्राम  जनता  के  लिए  बाजार  में  भेज  दिया  जाता  गायों

 बड़े  जानवरों  के  बध  से  इसका  कोई  संबंध  नहीं  ।  इस  विषय  में  कोई  गलतफहमी  नहीं

 होनी  भारत  सरकार  का  इससे  कोई
 सरोकार  नहीं

 Shri  Abduj  Ghani  Dar:  You  have  stated  that  cows  will  not.  be

 slaughtered  but  other  animals  will  be.  When  the  Panchayatt  Samiti  and
 the  people  of  that  area  do  not  want  it  why  the  Government  wants  to  create
 trouble  there.  At  present  there  is  President’s  Rule.  Therefore  the  res-
 ponsibility  falls  directly  over  the  Central  Government.  Any  wrong  step  by

 e  Government  will  calse  anxiety  to  the  people  of  that  area,  You  shift
 that  factory  here  or  take  any  where  else  so  that  trouble  may  be  subsided.

 श्री  श्रन्नासाहब  चिन्वे  :  इस  मामले में  हरियाणा  सरकार  सक्षम  है  प्रो  इसका  उत्तरदायित्व

 राज्य  सरकार पर  ही  वह
 वैध  रूप  से  इस  पर  विचार

 कर
 सकती  है

 |

 Shri  Shrichand  Goel:  Haryana  is  famous  for  cows  and  buffaloes,  In

 comparison  to  cows  or  buffaloes,  the  sheep,  goats  and  other  animals  are
 legs  in  numbers,  Therefore  I  would  like  to  know  the  idea  behind  setting
 up  this  Slaughter  House,  In  Haryana,  I  would  also  like  to  know  the  capa-
 city  of  this  factory.  How  many  animals  will  be  slaughtered  daily  here?

 श्री  श्रन्नासाहब  fared
 :

 पहली  बात  का  उत्तर  मैं  दे  चुका  हूं  कि  भारत  सरकार  ने  इसकी

 मति  नहीं  दी  तथा  हरियाणा  सरकार इस  विषय  में  सक्षम  जहां  तक  इसकी  क्षमता का  प्रश्न है

 वह  यह  है  कि  इसमें
 10

 से  लेकर  13  दूर  तथा  100  से  लेकर  135  तक  भेड़ों  बकरियों का

 बध  किया  जा  सकता  हैं  उनका  मांस  तैयार  किया  जा  सकता  है  |

 Shri  Shinkre:  In  Goa....

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 गोवा  की  बात  कर  रहे  हैं  और  यहां  विषय  है  हरियाणा का  ।

 Shri  Shinkre:  It  is  cnly  an  introduction,  A  decision  has  been,  taken
 to  set  up  a  Slaughter  House  in  Goa  in  the  public  sector...

 अ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 इसका  उत्तर  नहीं  दिया  जायेगा  ।  अगला  प्रश्न  लीजिए  ।

 श्री  भंवरलाल  गुप्त  :
 632  |

 श्री  to  652
 भी  लिया जाए

 अध्यक्ष महोदय  :  जी  हां

 Supply  of  foodgrains  to  States

 *632,  Shri  KanWar  Lal  Gupta:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  quantity  of  rice  and  wheat  promised  by  the  Central  Government
 to  be  given  to  various  States  during  the  period  from  the  lst  April,  1967  to
 3ist  January,  1968;
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 (b)  the  quantity  of  rice  and  wheat  actually  given  by  them  to  each  State

 during  the  above  period:  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  Kerala  received  very  small  quantity  of

 rice  and  if  so,  the  reasons  therefor?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहूब

 ate  1967
 से

 31  1968  की
 अवधि  में  केन्द्रीय  सरकार  ने

 विभिन्न  राज्यों  को  चावल  कौर  गेहूं  की  किसी  विशिष्ट  मात्रा  की  सप्लाई  करने  के  लिए  कोई  निशचित

 बचन  नहीं  दिया  था  ।  1
 1967

 से
 31  1968

 की
 wale

 में  प्रत्येक  राज्य
 को

 चावल  तथा  गेहूं  की  ata  fet
 कौर  वास्तव  में  सप्लाई  को  मात्रा  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  के  पटल

 पर  रखा  जाता  है  |

 1967  से  31  1968 की  अवधि में केन्द्रीय में  केन्द्रीय  भंडार से  काल  को

 सबसे  अधिक  चावल  सप्लाई  किया  ग्या  था  |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Recently  it  was  in  the  newspaper  that  Central

 Government  have  made  some  reduction  or  want  to  make  some  reduction  in

 the  quantity  of  rice  and  wheat  which  the  Government  want  to  supply  to

 the  States.  If  the  Government  is  making  reduction  [  Would  like  to  know

 on  what  dates  what  reduction  is  being  made.  Because  now  there  is  a  good

 crop,  will  the  hon.  Minister  give  assurance  that  the  States  will  be  supplieg  as

 much  rice  and  wheat  as  they  require?

 झल्लाकर  सुधार
 :

 मेरा  व्यवस्था  का  यह  प्रश्न  है  कि  652  HT  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |

 अ्रध्य  सरोवर
 :

 उन्हें  पूरक  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  दीजिये  ।

 शी
 झग्नासाहुब  शिन्दे

 :
 माननीय  सदस्य  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  विगत  दो  वर्षों  की  तुलना  में

 इस  ag  खाद्य  स्थिति में  सुधार  है  कौर  अच्छी  फसल  के  पणिमस्वरूप  तथा  रबी  की  फसल  की  est

 सम्भावनाओं  के  फलस्वरूप  विभिन्न  राज्यों  में  खाद्यान्न  की  प्राप्ति  में  सुधार  हुमा  है  ।  इसलिए  विभिन्न

 क्षेत्रों
 में

 खाद्यान्न
 की  सहज  उपलब्धि को  देखते हुए  बंटन  में  कमी

 करना  स्वाभाविक है
 ।  इन  भ्रांकड़ों

 की
 तुलना  उस  समय  के  आंकड़ों  से  नहीं

 की
 जा  सकती  है  जिस  समय  विभिन्न  राज्यों  में  सुखा  ़ा  gat

 था  ।  माननीय  सदस्य  को  ऐसी  स्थिति  पर  संतोष  ee  करना  हम  एक  ही  प्राकार  पर  हमेशा

 वेतन  नहीं  कर  सकते  |

 श्री
 कंवरलाल  गुप्त

 :
 मेरे  प्रशन  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  बाप  उसे  दूसरे  प्रश्न
 के  रूप में  पूछ  सकते हैं

 Shri  Kanwar  Lai  Gupta:  When  Shri  Subramanyam  was  the  Minister
 for  Food,  the  Government  assured  Kerala  Government  that  75,000  tons  of
 rice  will  be  supplied  every  month  and  accordingly  Government  have  been
 supplying  rice  to  Kerala  till  now  but  in  the  Midst  perhaps  due  to  shortage
 or  other  reasons  it  was  reduced.  I  would  like  to  know,  because  the  food
 situation  has  improved  and  there  has  been  a  good  crop;  Will  the  hon,
 Minister  give  firm

 assurance  to  the  State  Governments  that  in  the  next  year
 their  requirements  of  rice  and  wheat  will  be  fully  met?
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 श्री
 श्रस्नासाहव  शिन्दे

 :  यहा  अश्वासन  दिलाने  का  ऐसा  कोई  प्रश्न नहीं  है  ।

 श्री  वासुदेवन नायर  :
 आपको  अश्वासन  देने  की  बात  कुछ  जंचती  नहीं ।

 श्री  श्रन्नासाहब  शिन्दे  :  यह  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  का  संयुक्त  उत्तरदायित्व

 श्री
 भंवरलाल  गुप्त

 :
 वे  उत्तर

 को
 टालने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं

 ।  मैं  स्वीकार करता  हूं  कि  इ  समें

 संयत  उत्तरदायित्व  है  ।  मान  लीजिए  किसी  राज्य  में  घाटे  की  स्थिति  उत्पन्नहो  जाती  है  तो  क्यों

 उस  घाटे  की  क्षतिपूर्ति  केन्द्र  सरकार  करेगी  ?

 श्री  ्रन्नासाहब  fired
 :

 जहां  तक  केरल  को  चावल  भेजने  का  संबंध  .  .

 महोदय  :
 उन्होंने  केरल  के  विषय  में  तो  पूछा  ही  नहीं  है  |

 खाद्य  ate  कृषि  मंत्री  जगजीवन  :  सौभाग्य  सेਂ  इस  वर्ष  की  स्थिति  पिछले  वर्ष

 की  अपेक्षा  अच्छी  है
 |

 केन्द्रीय  सरकार  घाटे  के  क्षेत्रों  तथा  राज्यों  को  चावल  तथा  अन्य  खाद्यान्न

 भेज  कर  वहां  की  श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  का  भरसक  प्रयत्न  करेगी  ।  केवल  गेहूं  चावल

 ही  वहां  मकका  तथा  अन्य  मांग  भी  इन  सब  बातों  को  ध्यान में  रखते  हुए

 मैं  सोचता  हूं  कि  सरकार  राज्यों  की  उचित  आवश्यकताओं को  पुरा  कर  सकेगी  ।

 श्रेय  महोदय  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  652  का  उत्तर  देने  के  लिए  भी  कहता  हूं

 राज्यों  को  खाद्यान्न  का  सम्भररण

 4-

 +652.  थ्रो  र  बुरा

 to  प०  फार्मा

 श्री  वेणी  शंकर  फार्मा :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्यों  को  खाद्यान्न  की  उस  में  कमी  करते  का  है  जितनी

 का  उसने  उन्हें  देने  का  बचन  दिया  था  ;

 यदि
 तो

 एसा  करने  के  मुख्य  कारण  बया  हैं
 ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहघ

 शिन्दे  श्र  राज्यों  को  खाद्यान्नों  का  आह्वान  केन्द्र  के  पास  उपलब्धि  भ्र ौर  विभिन्न

 राज्यों  की  सापेक्ष  पर  निसार  करते  हुए  मासिक  आघार  पर  किया  जाता
 केन्द्र  के

 पास  श्रायातों  से  गत  वर्ष  की  उपलब्धि  कम  रही  है  ।  खरीफ  की  प्रच्ष्छी  फसल  कौर

 की  फसल  बेहतर  होने
 की

 संभावना  से  यह  आशा  की  जाती  है  कि  प्रघिकांश
 राज्य  गत  वर्ष  की

 श्री  अपेक्षाकृत  कम  केन्द्रीय  से  गुजारा  कर  सकरी  हैं
 |

 श्री  रा०  हाल  ही  के  एक  प्रतिवेदन  से  मालूम  पड़ता  है  कि  सरकार  ने  श्रीराम  को

 चावल  भेजना  बन्द  कर  दिया  है  ।  यह  गे  हूं  पैदा  करने  वाला  क्षेत्र  न८  है  फिर  भी  इसके  गेहूं  के  आवंटन

 में  कटौती कर  दी  गयी  ।  1967 में  यह  संभरण  20,000 टन  का  दिसम्बर में  घटकर

 16,000 टन  हो  गया  तथा  1968 में  12,000  टन  रह  गया  ।  वास्तव में  जितना  देना
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 24  1889  मौखिक  उत  र

 नियत  किया  गया  था  व्यावहारिक  रूप  से  उतना  दिया  नहीं  गया
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  wef

 क्यों  उत्पन्न  हुई  कौर  सरकार  उस  क्षत्र  में  चावल  तथा  गेहूं  की  कमी  को  पूरा
 करने

 के
 लिये

 क्या  कदम

 उठा  रही  है  ?

 aft  झन्ना साहब शिन्दे
 :

 यह  सर्व  विदित  है  कि  खरीफ  की  फसल  नवम्बर  में  प्रारम्भ  होतो  हे

 घान  तथा  भ्रमण  खाद्यान्न  नवम्बर  के  बाद  उपलब्ध होत  इसीलिए कुछ  राज्यों  के  खाद्यान्न

 के  संभरण  में  कुछ  हद  तक  कटौती  की  गयी
 ।  लेकिन

 संभरण  करते  समय
 विभिन्न  राज्यों

 की

 नाइयों  पर  सम्यक  रूप  से  विचार  किया  गया  ।

 Shri  Beni  Shankar  Sharma:  Hon.  Minister  is  aware  that  West  Bengal

 is  deficit  area  and  it  is  its  responsibility  to  feed  Calcutta.  Therefore  the

 question  of  reducing  its  supply  does  not  arise,  Because  of  good  crop  tiois

 time,  I  would  like  to  know  whether  the  West  Bengal  Government  will  get

 full  quantity  of  rice?

 थ्री  जगजीवन  राम
 :

 दम  पश्चिमी  बंगाल  को  प्रतिमास  15,000 टन  नाव  TAT  लगभग  70

 से  15.0  हजार  टन  तक  खाद्यान्न  का  सम् भरण  करते  रहे  हैं  ।  इस  मेरे  विचार  से  पश्चिमी  बंगालਂ

 में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  धान  तथा  अन्य  चीजों  की  fae  श्रच्छी  फसल  हुई
 लेकिन

 में  पर्चियों

 बंगाल को  मक्का  अ्रथवा जौ  पौर  गेहूं  रानी  खाद्यान्नों की  अधिक
 मात्रा

 में  सप्लाई  करन  का  प्रयत्न

 कर  रहा  हूं  शर  साथ  ही  यह  ध्यान  रखूंगा  कि  खाद्यान्न  की  समुचित  मात्रा  का  सम्भरण  किया

 जाए  ॥

 Shri  V.  N.  Jadhav:  Mr.  Speaker,  due  to  heavy  rains  in  the  large  area

 of  Maharashtra  the  rabi  crops  have  been  destroyed;  under  these  ci  r  -

 cumstances  whether  the  Fcoog  Minister  will  increase  the  quota  of  foodgrains

 and  make  supplies?

 श्री  जगजीवन राम  :  जी  हां  ,  महाराष्ट्र  के  कुछ  इलाकों  में  वर्षा  के  देर
 a

 होने  के  कारण  कथा

 प्रौढा-वृष्टि  के  कारण  रबी  की  फसल  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  महाराष्ट्र ने  इस  दौरान  अधिक  संभरण

 को  मांग  की  जिससे  वे  इस  खाद्यान्न  को  उन  इलाकों  को  भेज  सकें  जहां  मानसून  में  भेजना  दुष्कर  होगा  |

 हम  इन  दो-तीन  महीनों  के  दोरान  कुछ  अधिक  खाद्यान्न  भेजने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  जिससे  वे  इस

 नाई  का  सामना  कर  सकें  ।

 मोहन  सिह  श्रोबराय  :
 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  ने

 1967 से  31  1968  तक  की  अवधि  के  लिए  जो  बिहार  सरकार  के  लिए  ster  निश्चित

 किया  क्या  उसका  पालन  किया
 ?

 श्री  जगजीवन राम  :  मैं  वक्तव्य  की  कौर  उसका  ध्यान  कर्षित  करता  हूं
 ।

 भी
 नायनार

 :  जहाँ तक  केरल  के  लिए  नियत  कोटा  का  संबंध  है  भूतपूर्व  खाद्य  मंत्री श्री

 सुबदमभ्यम नै  75,000 टन  चावल  भेजने  का  शभ्राश्वासन दिया  था

 हमारे  नये  खाद्य  मंत्री  श्री  जग  जी  वन्  राम  ने  केरल  के  लिए  प्रतिमास  70,000  टन  चावल की

 प्रा वश्य कता  बताते  हुए  सदन  में  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  मात्रा  को  भेजने  का  भरसक  प्रयत्न  किया
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 (Saka)

 लायेगा
 ।

 पिछले  at  जव
 वे

 केरल  में  जाए  थे  तब  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  उन्होंने  कट्टा  था  कि  वे
 Ly, केवल  50,000 टन  चावल  का  संभरण  कर  1g l  हि  भ  नम  घन  NE  रान  मंत्री ने

 कि  वे  केवल  40,000  टन  का  सम् भरण  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय
 :  :  प्रश्न  कीजिये  ।

 श्री  नायनार
 :

 सन्‌  1965  में  केन्द्र  सरकार  ने  केरल  के  लिए  9  .  8  लाख  टल  चावल  नियत  किए

 थे
 ।  सन्‌  1966  में

 7.  63
 लाख  टन  चावल  दिए  गये  सन्‌  1967  में  उनके  उत्तर  के  अनुसार

 5,  34,  000
 टन  चावल  नियत  किया  गया  था  लेकिन  वास्तव  में  केवल  3,80,000  टन  चावल  का  ही

 संभरण
 किया

 गया
 |

 किन्तु  केरल
 ल

 में  कांग्रेस  के  सदस्य  अधिक  चावलों  के  लिए  मांग  कर  रहे  हैं  कौर

 . * e . . *

 अध्यक्ष  महोदय  :  :
 खाद्य  संबंधी  चर्चा  को  छोड़ਂ  कर  धव  श्राप  अपना  प्रश्न  कीजिये  |

 श्री  नायमार
 :  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केन्द्र  सरकार  केरल  के  चावल के  कोटे में  वृद्धि

 करेगी  केरल  के  कांग्रेसियों  का  चावल  की  मात्रा  में  वृद्धि  करने  के  हेतु  सत्याग्रह न  करने  की  सलाह

 श्री  श्रन्नासाहब  शिन्दे
 :  हमें  ग्लानि  सामर्थ्य  के  अनुसार  केरल  को  चावल  भेजने  के  लिये

 भरसक  प्रयत्न  करने  हैं  ।

 तथापि  इस  सभा  में  यह  झ्राश्वासन  गया  है  कि  यदि  हमारे  वश  के  बाहर  किसी  कारण  से

 किसी समय  चावल  में  कोई  कमी  तो  उसकी  जगह  गेहूं  सप्लाई  किया  जायेगा  कौर  जहां  तक  केरल

 नी  आवश्यकता  संबंध  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 शी  श्रद्धा कर  सूप कार
 :

 पहले  सूखे  वाले  वर्षों  में  चावल  उपभोग  करने  वाले  राज्यों  से

 के  स्थान  पर  गेहूं  लेने  के  लिये  कहा  गया  था  चूंकि  खाद्य  स्थिति  में  सुधार  1.0  है  क्या  सरकार  का

 विचार  चावल  उपयोग  करने  वाले  राज्यों  के  लिये  गेहूं  का  कोटा  कम  करने  का  है  ताकि  हमें  विदेशों

 से  अधिक  मात्रा  में  गेहूं  का  श्रायात  नहीं  करना  पढ़े
 ?

 श्री  श्रन्नासाहब  शिन्दे
 :  जैसा

 कि  मैं  कह  चुका  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  वास्तव  में

 नम्रता  में  पर्याप्त  सुधार  हुन  शौर  विभिन्न  राज्यों  को  नियतन  में  इसका  प्रभाव  अवश्य  ही  पड़ेगा
 ।

 मैं  माननीय  सदस्य  सेਂ  सहमत  हूं
 ।

 Agriculture Shri  Prakashvir  Shastri:  Sir,  if  I  am  not  mistaken,  the

 Minister  Shri  Jagjivan  Ram  had  given  an  assurance  during  the  last  session

 that  expansion  or  abolition  of  food  zones  would  be  decided  after  taking

 into  account  the  ensuing  crop  prospects.  Are  Government  going  to  take  2

 final  decision  in  the  matter  since  the  current  crop  has  come  into  the  market,

 which  may  ensure
 supplies

 of  foodgrains  to  States  which  are  facing.

 shortage?

 Shri  Jagjivan  Ram:  The  rabi  crop  is  still  to  come  and  a  decision  is

 esken  before  the  rabi  crop  about  the  policy  in  regard  thereto  after  consult-

 ing  the  concerned  Chief  Ministers.  A  conference  of  Chief  Ministers  has
 been  cailed  on  16th  and  after  discussion  with  them  a  decision  will  be  taken
 in  this  matter.
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 Shri  Chandrika  Frasad:  In  the  Eastern  region  of  U.P.  the  crop  is  quite

 good  but  in  some  parts  the  peas,  and  gram  crops  have  been  damaged,  Will

 you  arrange  supply  of  coarse  grain  to  these  areas?

 Shri  Jagjivan  Ram:  fhe  rabi  crop  in  U.P.  has  been  so  good  that  there
 will  a  surplus  after  meeting  the  requirements  of  the  State.  After  all
 in  such  a  vast  country  there  may  be  some  areas  hit  by  hailstorm  and

 excessive  rain.

 att  वासुदेवन  नायर
 :

 मुझे  यह  कहना  पड़ना  है
 कि

 केरल  के  प्लम्बर  मं  मंत्नी  महोदय  द्वारा  मूल  प्रश्न

 का  उतर  वास्तव  में  भ्रामक  है  ।  जबकि  सरकार  को  लगभग  7h  लाख  टन  चावल  भेजना

 वहू  केवल  37  लाख  टन  चावल  भेज  सकी
 |  फिर  भी  वह  कहती  रहती  है  कि  हमने  भ्रमण  राज्यों

 की  तुलला  में  केरल  को  समसे  अधिक  चावल  दिया
 |

 यह  एक  50 प्रतिशत  वाला  राज्य  तथा  एक

 दी  राज्य  वाला  खाद्य  क्षेत्र  है
 ।  भारत  रार कार  ने  गत  दस  वर्षो  में  राज्य  को  बाहर  से  सप्लाई  की  गई

 चावल  की  मात्रा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  1964  में  आश्वासन दिया  था  कि  केरल  को  प्रति

 मास  75,000 टन  चावल  सप्लाई  किया  जायेगा  |  £ 7 ह  मंत्री  महोदय  अच्छी  फसल  की  बात  करते  हैं

 कौर  एक  सुनहरी  तस्वीर  खींच  रहे  हैं  ।  क्या  इस  समय  आशा  करें  कि  केन्द्रीय  सरकार  केरल  को

 75,000  टन  चावल  की  सप्लाई  के  बचन  को  पुरा  करेगी
 ?

 मैं  एक  पक्का  झ्राश्वासन  चाहता हूं

 श्री  जगजीवन राम  :  मैं  इस  सभा  में  कई  बार  यह  स्पष्ट  कर  चुकाਂ  हूं  कि  केरल को  75,000

 इन  चावल  सप्लाई  करना  सम्भव  नहों  होगा

 थी  वासुदेवन साथर  :  नयों ?

 थ्रो  जगजीवन  राम  :  क्योंकि  यह्  उपलब्ध  नहीं  है  ।  भ्रमणी  फसल  का  केवल  चावल  नहीं

 अपितु  नाज  की  फसल  मैं  सभा  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हुं  कि  जहाँ  तक  केरल  को  की

 स्रप्तलाई फ्रा सम्बध का  सम्बध  उसकी  पूर्ण  झावश्यक्रता  की  पूर्ति  की  जायेगी  ।

 श्री  को
 ०  सूं  नारायण

 :
 भारत  सरकार  निरन्तर  कमी  को  दूर  करने  के  विशेष  eq

 से  केरल  प्रो  पश्चिम  बंगाल  कोई  गंभीर  कदम  उठा  रही  है  ?  क्या  केन्द्र  इसको  टूर  करने के

 लिये  राज्य  सरकारों  को  विशेष  रूप  से  केरल  सरकार  को  सलाह  देगी  कि  व्यापारिक  फसलों  के  स्थान

 पर  water  पैदा  किया  जायें  |

 श्री  जगजोवन  राम  इसमें  कोई  सन्देह  है  कि  धान
 की

 अधिक  उपज  वाली  किस्में
 होने

 तथा  अधिक  भूमि  में  घान  की  खेती  करने  के  लिये  केरल  में  भी  सक्रिय  कदम  उठाये  गये  हैं  सनौर  उठाये

 जा  रहे  हैं  afer  इस  समय  केरल  में  कृषि  उपज  के  ढांचे  को  देखते  हुए  मेँ  इस  बात  पर  जोर  नहीं

 दूंगा
 कि

 वे  उन  वस्तुओं  के  स्थान  पर  चावल  करें
 |

 श्री  त्रिदिव कुमार  चौधरी
 :  राज्य  मंत्री  ने  कहा  कि  विचाराधीन अवधि  में  राज्यों

 4।  विशिष्ट

 मात्रा  सप्लाई  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  निश्चित  आश्वासन  नहीं  दिये  गयेਂ  थे  ।  हमारी  जानकारी  इससे

 भिन्न  हैं
 ।

 पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  किये  जाने  के  बाद  पश्चिम  बंगाल
 सरकार  के

 जो  ae  इस  संसद  के  अधीन  खाद्य  विभाग  के  अधिकारियों  द्वारा  निश्चित  वक्तव्य  दिये  गये  हैँ
 ।

 कि

 पश्चिम  बंगाल  को  खाद्यान्न  की  सप्लाई  की  जाने  वाली  मात्रा  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वार  किये

 गये  विशिष्ट  आश्वासनों  के  प्राकार  पर  कमी  लगभग  2  लाख  टन  है  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखते  हुए
 कि

 विभिन्न  कारणों  से--मैं  कारणों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  परन्तु  यह
 fae

 तथ्य  है--इस  वर्ष  बहुत  अच्छी  फसल  होने  पर
 भी

 अब  तक  वसूली  बहुत  कम  हुई  कया  सरकार  यह
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 सुनिश्चित  करेगी  कि  पश्चिम  बंगाल  को  चावल  तथा  न्य  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  में  गत  वर्षों  की  इस

 कमी  को  पूरा  किया  जाता  है  ौर  कम  से  कम  उस  राज्य  में  कानूनी  राशन  व्यवस्था  भंग  न  हो
 ?

 श्री  जगजीवन  रास  :  मैं  बता  चुका  हूं  कि  हम  प्रति  मास  15,000  टन  चावल  के  हिसाब  से  सप्लाई

 करते  रहे  मैंने  कहा  है  कि  हम  ऐ  सा  करते  रहेंगे
 ।

 जहाँ  तक  अन्य  खाद्यान्नों की  सप्लाई  का  सम्बन्ध

 मैंने
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  आश्वासन  दिया  है

 कि
 हम  पश्चिम  बंगाल  की  श्रावश्यकताश्ं को  पूरा

 करने  के  लिये  जौ  तथा  अन्य  खाद्यान्न  दे  सकेंगे  |

 श्री  लोबो  प्रभू
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  हापुड़  में  50  रु०  60  ई  प्रति

 क्विंटल  की  दर  से  गेहूं  की  प्रवीण  बिक्री  हो  रही  है  तथा  दिलती  में  पड़ौसी  राज्यों  से  पाबन्दियों  के  हटाये

 जाने  की पूर्वा शा में  प्रतिदिन  भाव  गिर  रह  यदि  तो  क्या  इन  परिस्थितियों में  मंत्री  महोदय

 आश्वासन  देंगे  कि
 16

 तारीख  को  होने  वाली  बैठक  में
 खाद्य  क्षेत्रों के  बारे  में  दृढ़  निर्णय  किया

 जायेगा  क्योंकि  किसानों  के  लिये  यह  उचित  नहीं  हैं  कि  सरकार  की  अ्रकर्मण्यता  तथा  विलम्ब  के  कारण

 झांक  इस  प्रकार  की  श्रनिशचिवतता दो  ?

 श्री जगजीवन राम  मैं  नहीं  समझता
 कि

 कोई  श्रकमंण्यता  seal  विलम्ब  gas  ।  मैं  जानता

 हुं  कि  निर्बाध  व्यापार  के  बारे  में  इस  सभा  में  तथा  बाहर  कुछ  मत  हैं  ।  मैं  स्पष्ट  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |

 मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  इस  समय  समूचे  देश  को  एक  खाय  क्षेत्र  नहीं  माना  जायेगा  |

 श्रष्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न-काल  झ्ाइवासन  देने  के  लिये  नहीं  दोता  है  ।

 tt  जी०  एस०  रेड्डी  :  जबकि  श्रीमान  प्रदेश  केन्द्रीय  सरकार  की  चावल  फी  पूर्ण  आवश्यकता

 पूर्ण
 कर  रहा  क्या  केन्द्रीय  सरकार  अन्य  प्रदेश  को  माइलो  की  आवश्यक  मात्रा  सप्लाई  कर  रही

 >  ?
 |  ह ह

 शो  श्न्नासाहिब  fared  :  साइबर  प्रदेश  की  उचित  आवश्यकता  पुरी  करना  संभव  होना  चाहिए  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Is  it  a  fact  that  the  Madhya  Pradesh.  Gov-

 ernment  and  the  Joint  Committee  there  has  requested  for  allocation  of  addi-

 tional  quota  for  the  Simhasha  Fair  going  to  be  held  in  Ujjain?  During
 his  last  visit  to  Ratlam  our  Agriculture  Minister  hag  given  an  assurance  to

 some  people  that  the  quota  of  sugar  and  rice  for  Madhya  Pradesh  will

 be  increased.  What  has  been  done  about  it?

 Shri  Jagjivan  Ram:  This  year  Madhya  Pradesh  has  got  a  bumper  crop,

 both  of  rice  and  wheat.  As  regards  rice,  we  are  ourselves  procuring  it  from

 them,  if  we  have  to  supply  rice  to  them,  these  will  be  procurred  from  them,

 Similarly  we  are  going  to  ask  them  to  provide  some  wheat  also  for  meeting
 the  requirements  of  other  States,  Since  a  fair  is  to  be  held  there,  they
 want  cheap  wheat,  we  have  stated  that  we  will  send  them  some  supplies.

 Shri  Hukam  Chang  Karhwai:  What  has  been  done  about  sugar?

 Shri  Jagjivan  Ram:  Sugar  is  there  in  the  market.

 Shri  D.  N.  Tiwary:  There  are  number  of  States  facing  deficit  in  spite  of
 a  bumper  crop  and  their  requirements  of  food  are  not  met  solely  from
 within  the  State  and  their  per  capita  availability  of  foodgrains  is  very  low.
 If  it  is  14  ounces  in  other  places,  there  it  is  11  Ounces  only,  Since  there  ts  &

 bumper  crop,  are  efforts  being  made  to  compensate  their  per  capita
 availability  of  foodgrains  so  as  to  enforce  a  uniform  standard  on  the  All
 India  level?
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 ot  साहिब  शिन्दे  बह  कहा  चुका  है
 कि

 राज्य  सरकारों  की  उचित  माँग  पूरा  करना  संभव

 होना  चाहिए  ।

 श्री  श्रीधर :  केन्द्र  का
 केरल

 के  प्रति  रवैया  सास  का  बहू  के  प्रति  a  के  समान  है  वह

 चाहती  है  कि  उसका  पुत्र  मर  जायें  ताकि  कम  से  कम  उस  समय  बहु  के  में  झांसी  तो  ि भ प त्रायग  |  कवल

 चाहता  है  कि  केरल  के  लोग  मरें  ताकि  कम  से  कम  उस  समय  संयुक्त  मोर्चे  की  सरकार  की  आँखों  में

 तो  करायेंगे  ।  केन्द्र  नहीं  कहू  सकता  है
 कि

 राज्य  की
 स्थिति

 ऐसी  होनी  चाहिए
 कि

 राज  के  लिय

 खाना  है  तो  कल  का  पता  नहीं  |  किसी  भी  समझदार  सरकार  को  चाहिए  कि  आगामी  महीनों  में

 विभिन्न  राज्यों  को  चावल  की  सप्लाई  के  बारे  में  pears  रूप  से  निर्णय  कर  ले  ।  क्या  सरकार ने  केरल

 को  झ्रागामी  महीनों में  चावल  की  सप्लाई के  बारे  में  कोई  अन्तरिम निर्णय  किया  है  झर  यदि

 तो  उस  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 att  ara  साहब  शिन्दे
 :

 म्याने  मूल  उत्तर  में  मैं  बता  चुका  हूं  कि  विभिन्न  राज्यों  तथा  आयात  से

 केन्द्र  को  जो  चावल  खाद्यान्न  उपलब्ध  उसका  पर्याप्त  भाग  केरल  को  जायेगा  |

 श्री  जी०  भ०  कृपा लानी  :  क्या  सरकार  समझती  है  कि  इस  क्षेत्रीय  प्रणाली  से  भारत  में  अधिक

 एकता  आयेगी  भर  क्या  इस  प्रणाली  के  समर्थ  क  राज्य  कभी  इनके  समाप्त  किये  जाने  के  लिये  प्रगति

 सहमति  देंगे  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  क्षेत्रीय  प्रणाली  अनाज  की  वसूली  की  एक  नीति  हैं  ताकि  कभी  वाले

 राज्यों  को  सप्लाई  किया  जा  सके  ।  न  केवल  आवश्यकता  से  अधिक  भ्र नाज  वाले  राज्यों

 ने  अपितु कमी  वाले  कुछ  राज्यों ने  भी  इसका  समर्थन  किया  था  क्योंकि  उन्हें  एक  निश्चित
 मात्रा

 मिल  जाती  हूं  ।  स्थिति  में  सुघार  होने  पर  इस  पर  हमेशा  पर्नावचार च्छ  किया  जा  सकता  है  ।

 सिद्धान्त  को  वसूलो

 633.  श्री  प्रेम  ara  वर्मा  :
 कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  राज्यों  से  खाद्यान्नों  को  वसूली  ate  नियतन  क्रि  माँग  के  वर्ष  19  68-69

 के  श्रॉफ़  प्राप्त  हो  गये

 यदि
 तो  प्रत्येक  राज्य  की  माँग  क्या  है  तथा  इसका

 कितना
 भाग  देश  में  से

 खाद्यान्न

 की  वसूली  करके  पूरा  किया  कौर

 क्या  झ्रागामी  वर्ष  में  खाद्यान्न  रायात  सम्बन्धी  काय  क्रम  को  देखते  हुए  यह  माँग  पूरी  हो

 सकेगी ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  we  साहिब

 :  1968-69
 विपणन  मौसम  प्रभी  शुरू  नहीं  gar  है  उस  वर्ष  के  अ्रधिपाप्रि  संबंधी

 आँकड़ों  के  देने  का  इस  समय  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।  उस  वर्ष  के  लिए  खाद्यान्नों  के  आवंटन  हेतु  माँगें

 भी  किसी
 भी

 राज्य  से  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं

 ate  (77)  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।

 Shri  Prem  Chand  Verma:  What  is  the  cost  of  procurement  in  the

 various  parts  of  the  country  and  what  is  the  maximum  ang  minimum

 difference  between  sale-price  and  purchase  price  laid  down  by  Government?

 269



 Oral)  Answers  Phalguna  24,  1889  (Saka)

 Have  Government  received  complaints  regarding  difference  of  30  to  40  paise
 per  kilo  in  the  prices  of  imported  and  country  wheat?

 श्री  प्रम्तासा हिब  शिन्दे
 :

 वास्तव  में  यह  प्रश्न  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछे  गये  मूल  प्रश्न  से

 उत्पन्न  नहीं  होता

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  झ्रायातित  गेहूं  के  मूल्य  दि  के  बारे  में  पुछ  रहे  जिसका

 इंस  प्रश्न  से  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  वे  दूसरा  प्रश्न  पूछें  ।

 Shri  Prem  Chand  Vetma:  that Will  you  kindly  give  an  assurance
 like  the  previous  year  there  will  be  no  scarcity  of  foodgrains  in  any  of
 the  States  and  the  prices  will  not  be  allowed  to  rise  and  the  demands  for

 foodgrains  of  States  will  be  met  in  full?

 Shri  Jagjivan  Ram:  The  position  this  year  would  be  definitely  satis-

 factory  as  compared  to  the  last  year,  But  it  cannot  be  said  that  the  demand

 would  be  met  fully.  Reasonable  quantity  would,  of  course,  be  supplied.

 थी  हेम  प्रतिकाश  राज्यों  में  वसूली  की  प्रगति  धीमी  रही  है  ।  श्रीराम  राज्य  ने  भी

 वसूली के  लक्ष्य  का  केवल  एक  तिहाई  ही  पुरा  किया  है  ।  साथ  ही  सरकार  का  विचार  झ्रांशिक  रूप  से

 पी०एल०  480 के  भ्रन्तगंत  आयात  से  कौर  पोशाक  रूप  से  देश  में  वसूली  से  water  का  रक्षित  भण्डार

 बनाने का  है  ।  चूंकि  अधिकांश  राज्यों  में  बसूली  की  प्रगति  धीमी  रही  है  क्या  सरकार  पी०एल  480

 के  श्रन्तगंत  विदेशों  से  आयात  से  रक्षित  भण्डार  बनाना  ठीक  समझती  है  ?

 att  treat  साहिब  fared
 :

 समूचे  देश  में  प्रगति  की  दर  सामान्य  रूप  से  बहुत  उत्साहवर्धक  रही

 है  और  फरवरी  के  अन्त  तक  हम  20  लाख  टन  से  ग्रसित  वसूल कर  चुके  हैं
 ।

 लेकिन  जसा  माता
 य  सदस्य

 ने  बताया  कुछ  स्थानों  देश  में  कुछ  राज्यों  में  वसूली  ठीक  नहीं  हुई  है  हमने  इस  ae  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  का  ध्यान  आकर्षित  किया हे  |

 श्री  बेदखल  इस वर्ष  1000  लख  टन  श्रान्त  उत्पादन  की  सम्भावना  है  जो  गत

 की  उपज  से  220  लाख  टन  अधिक है  ।  इस  वर्ष भी  40  लाख टन  से
 70

 लाख  टन  अन्न  ग्रा यात  किया

 जायेगा  |  इतना  अन्न  प्राया  करने  का  क्या  कारण  है--क्या  लोगों  में  भोजन
 की

 आदतों  में  परिवर्तन

 भ्रर्थात च  के  भण्डार  जमा  करने  की  इच्छा ?

 att  जगजीवन राम
 :

 इसका  उत्तर  इस  सदन  में  कई  बार  दिया  जा  चुका  है
 ।

 देवकी  नन्दन  कया  खाद्य  मंत्री  यह  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  वह  भारत  को

 के  मामले  में  चार  क्षेत्रों  से  अधिक  क्षेत्रों  में  नहीं  बाटेंगे
 ?

 aft  जगजीवन राम  खाद्यान्न  के  क्षेत्रों  से  भी  किसानों  को  झपने  ae  उचित  मूल्य  प्राप्त  नहीं

 द्वारा
 |

 हमारी  इच्छा  पह  है  कि  उसे  उचित  मूल्य  प्राप्त  दो  !

 aft
 कातिक  atonal

 :
 परिवार  नियोजन  के  उद्देश्य  को  गलत  समझा  गया

 .  .

 झष्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  दूसरा  विषय  ले  बैठे  हैं
 ।

 इसकी  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा ।

 att  स्वयं  इस  वर्ष
 की

 फसल  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  नीति
 कि

 प्रत्येक  राज्य

 खुले  बाजार
 से

 खरीदे
 ?
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 att  धन्ना  साहिब  fares
 :  वसूली  का  ant

 ह

 राज्य  सरकारों
 पर

 छोड़ा  हुआ  है  कि  जेसा  व  उचित

 समझे  करें  ।

 श्री  च  गिराया थ  क्या  यह  सच  है
 कि

 आयात  किया  चावल  भारत  में  1350  | हू  प्रति

 टन  पहला  है  ।  जबकि  आंध्र  सरकार  700  रु०  प्रति  टन  चावल  देती  है  जिसमें  150  रु०  निगम

 के  शामिल नहीं  किये  हैं  ।  कया  केन्द्र  की  भेदभावपूर्ण  नीति  के  कारण  सरकार  ने  अन्य  राज्यों को

 चावल  देने  से  इन्कार  कर  दिया  है
 ?

 att  जगजीवन राम  :  अरा  प्रदेश  में  चावल  का  मूल्य  वहाँ  की  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से

 निर्धारित किया  है  कौर  उसी  मृत्य  पर  हम  उसकी  वसूली  कर  रहे  हैं  ।
 देशीय  चावल  का  मूल्य  प्रख्यात

 किये  चावल  के  मलय  से  कम  है  |

 Shri  Ram  Sewak  Yadav:  Is  it  a  fact  that  the  small  farmers  are  subjected

 matter to  pressure  in  the  of  procurement  whereas  big  ones  escape  by

 bribing  the  officials?

 श्री  श्रन्तासाहिब  fara  :  वसूली  का  कायें  राज्य  सरकारों  का  है  |  यदि  कोई  शिकायत  आपके  पास

 आई  है  तो  मझे  प्रवीण  कराये  प्रौढ़  मैं  उसे  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  पास  भेज  दंगा  |

 श्री  तजेन्द्र  सिह  महिला  :  कुछ  राज्य  सरकारे  वसूली  के  कार्य  में  सुस्त  हैं  |  उनके  नाम  कया  हैं
 ?

 श्री  श्रन्नासाहिब  free  :  पश्चिमी  बंगाल  तथा  केरल  में  वसूली का  कार्य  संतोषजनक  नहीं है  ।

 शी  वासुदेवन  नायर :  केरल  में  वसूली  का
 जो

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  था  उस  से  afore  वसूली
 हो  गई  है  ।  इस  प्रकार  राज्य  सरकार  को  बदनाम  करना  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  श्रर्नासाहिब  fare
 :

 मैं  उन  लक्ष्यों  के  बारे  में  कह  रहा रहा हूं  जो  कृषि  मलय  आयोग  ने  निर्धा  रित

 किये थे  ।

 Shri  Balraj  Madhok  I  want  to  know  which  of  the  States  were  deficit

 last  time  and  would  become  self-sufficient  this  time?  Also  whether  Gov-

 ernment  have  taken  steps  tc  store  the  procured  grain?

 Shri  Jagjivan  Ram  We  hope  to  get  5-6  lakh  ton  foodgrains  from

 Madhya  Pradesh  this  time  Bengal  and  Kerala  would  remain  deficit.

 Andhra  is  surplus.  Mahnsrashtra  and  Gujarat  are  both  deficit  States  but  their

 condition  has  improved  then  what  it  was  last  year  Punjab  and  Haryana
 are  surplus  States  but  we  would  still  have  to  give  to  Himachal  Pradesn

 U.P.  is  a  marginal]  deficit  State  but  that  State  would  require  lesser  food-

 grain  this  time  Delhi  would  always  be  deficit,  Bihar  is  better  than  what
 t  was  last  year

 We  have  a  storage  capacity  for  5  million,  ton  foodgrains  and  we  would
 achieve  it  soon

 Shri  Randhir  Singh:  What  steps  are  Government  taking  to  see  that

 the  price  of  foodgrains  does  not  so  down  much  as  due  to  procurement  the

 prices  have  gone  much  down?
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 Shri  Jagjivan  Ram:  The  prices  have  not  gone  down  very  much  but  we
 have  created  an  agency  to  see  that  the  prices  do  not  go  down  very  much.

 Shri  Ramavtar  Shastri:  Have  Government  chalked  out  a  plan  for  the
 creation  of  buffer  stock  and  if  so  what  are  the  details  thereof?  Also  have

 State  Governments  made  out  plans  to  procure  foodgrains?  What  is  the
 Government  of  India’s  reaction  to  the  abandonment  of  the  procurement

 policy  by  new  Bihar  Government  which  the  earlier  Government  had  made?

 श्री  अन्ना साहिब  fares
 राज्य  सरकारों का  यह  गतंव्य  है

 कि
 भ्रमित  से  अ्रधिक  वसूली  करें

 ।

 शी  श्ररूमुगम  :
 कया  यह  सच  है  कि  मद्रास  राज्य  में  वसूली  के  मूल्य  पड़ौसी  राज्यों  से  कम  हैं

 तथा  केन्द्रीय सरकार  ने  मद्रास  राज्य  को  अधिक  मूल्य  देने  से  इन्कार  कर  दिया है  ?

 श्री  झन्ना साहिब  fared
 :

 यह  तथ्य  नहीं  है  ।  वसूली  के  मूल्य  राज्य  सरकारों  से  पराग्वे  करके  रखें

 गये थे

 श्री  गार्ड्लिगन  गौड़  :  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  धि  में  किसानों से  अच्छे

 किसी  का  चावल  घटिया  किसी  के  चावलों  के  भाव  में  खरीदता  हे  ?

 श्री  श्रस्नासाहिब शिन्दे  :  जिन  भावों  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  चावल  खरीदता  है

 वें  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  निर्धारित  किये  थे  ।

 att  स्वतन्त्र सिह  कोठारी  :  वर्ष  1967-68  में  कितनी  वसूली  हुई  तथा  वर्ष

 1968-69 के  लिये  इससे  कितने  प्रतिशत  अधिक  का  लक्ष्य  रखा  है  उसके
 भण्डार

 का  प्रबन्ध  किया  है
 ?

 श्री  झन्ना साहिब  शिन्दे
 :

 चालू  वर्ष  के  लिये  खरीफ  की  फसल  में  70  लाख  टन
 तथा

 रबी  की  फसल  में  10  लाख  टन  खाद्यान्न  का  लक्ष्य  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  रखा  तथा

 राशा  है  कि  बह  पूरा  हो  जायेगा
 ।

 फिर  भी  यह  राज्य  सरकारों  के  ऊपर  है  वह

 कितना कार्य  करती  हू  ?

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 उर्वरकों  का  यात

 628.  श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :

 गया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगें  कि

 :

 1967-68  में  सरवर कों  की  कुल  कितनी  मात्रा  stat  को  गई  थी  तथा

 उसका  मूल्य  कितना  कौर

 1968-69  में  उर्वरकों  की  कुल  कितनी  मात्रा  mam  जायेगी  तथा

 उसकी  अनुमानित लागत  कितनी  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नासाहिब

 fara )  :  तथा  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।
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 )

 विवरण

 1967-68  तथा  1968-69  के  लिये  प्राक् कलित  रसायनिक  are  का  आयात  निम्न

 प्रकार से  है

 टनों  में  )

 प्राक् कलित  ay  1968-69  के

 1967-68  के

 67  से  68  अस्थायी  घमंड

 तक )

 नाइट्रोजन  900  1045

 वी०  प्रो ०  25  360  230

 के०  को  2  296  200

 विदेशी चखा  में  कीमत  28'  10  करोड़  डालर  30  करोड  डालर

 aatst  शिपिंग  कम्पनी

 क्या  सरकार  का  ध्यान  सितम्बर  9167  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश

 कान्टावाला  oh  समक्ष  संसद  सदस्य  श्री  जाज  फरनेन्डीज  के  विरुद्ध  दायर  की  गई

 याचिका  में  भूतपूर्व  खाद्य  महानिदेशक  द्वारा  दिये  गये  साक्ष्य  की  श्र  दिलाया  गया

 क्या  शिपिंग  कम्पनीਂ  द्वारा  जहाज  के  कमाण्डरों  को  भेजे  गये  परिपत्र

 के  मंत्रालय  में  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात्‌  कम्पनी  अथवा  उनकी  कौर  से  किसी  ब्यक्ति  ने

 सरकार  से  सम्यक  स्थापित  किया

 क्या  अ्रपी जे  शिपिंग  कम्पनी  से  1962-63  अथवा  इसके  कोई

 करण  मांगा गया  कौर

 यदि  तो  स्पष्टीकरण का  सार  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास
 तथा

 सहकारिता  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 विर्दे : (क) जी हां। जी

 इसके  सम्बन्ध  में  सरकारी  fem  में  कोई  संकेत  नहीं

 जी  wet

 wet  ही  नहीं  चढता  |
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 जगे  म्  ना  ara  नियमों यमों  को  सरकारी  उपक्रमों  में  लाग  करना

 *634.  थी  स०  Ato  बनर्जी  नया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकारी  उपक्रमों  के  कामिक  संघों  की  शोर  से  बार  बार  यह  मांग की

 गईं
 कि  रेखीय  श्रम  नियमों  को  इन  उपक्रमों  में  लाग  किया  अर

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  पौर  माननीय  सदस्य

 यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  के  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  केन्द्रीय

 श्रम  कानूनों  को  लागू  करने  की  बार  बार  मांग  की  गई  है  ।  यदि  तो  स्थिति  यह  है  कि

 पारे  केन्द्रीय  श्रम  कानन  ऐसे  wat  को  छोड़कर  जहां  राज्य  सरकारों  ने  औद्योगिक  संबंधों

 के  बारे  में  भ्र पने  अलग  कानून  बनाये  हैं  इन  उपक्रमों  पर  लागू  होते  हैं  ।  ए  मामलों में

 जहां  केन्द्रीय  सरकार  के  इस  प्रकार  के  उपक्रम  विवाद  भ्र धि नियम  के

 केन्द्रीय क्षेत्र  में  नहीं  art  राज्य  सरकार  ही  संबंधित  सरकार  होगी  ate  औद्योगिक  संबंधों

 के  मामलों  के  लिये  राज्य  सरकार  जिम्मैदार  होगी  ।

 गेर  पत्रकार  सारी  are  को  सिफारिश

 *6  35.  श्री  रवि  राय  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा कृपा  करेंगे  कि
 :

 बया  इन्डियन  एण्ड  ईस्टर्न  न्यूजपेपर  सोसाइटीਂ  के
 प्रतिनिधि

 गैर  पत्रकार  मजूरी

 are  की  सिफारिशों  को  लाग  करने  के  बारे  में  एक  बार  ak  बातचीत  करने  के  लिये

 सहमत हो  गये  हैं

 ा  ददा  oat  सरि  सोए  से  गारे  में  निर्णय  ्  स गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हे
 ?

 धरम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  ह  ज्  /
 iz  )  are  संबंधित  पक्षों  के

 4  झर  5  1968 को  बात  चीत  हुई
 ।

 उन्होंने  दोबारा
 19

 मार्च  को  बम्बई

 में  बैठक  चलाने  का  निर्णय  किया  है  |

 दवाइयों  के  लिय  भ्रम  सहायता

 636.  श्री  रामावतार  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृषि

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषकों  में  कीटनाशक  दवाइयों  के  वितरण  के  लिए

 दी  जा  रही  श्रेय-सहायता बन्द  कर  देने  का  है

 यदि  तो  ऐसा  करने  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  सहायता  समाप्त  किये  जाने  पर  कीटनाशी  दवाइयों  के  मूल्यों  के  अत्यधिक

 बढ़  जाने  की  सम्भावना  शर
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 यदि  तो  कीटनाशी  दवाइयों  के  नृत्यों  को  बढ़ने  जैसे  रोकने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की
 गई  है

 ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकारिता  मन्त्र  tics  |  में  राज्य  मंत्रो  श्रन्नासाहिब

 शिन्दे  )  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 घि घर रण

 इस  समय  भारत  सरकार  किसानों  को  कुछ  विशेष  योजनाओं  के  भ्रतिरिवत

 कीटाणुनाशक  दवाई  खरीदने  के  लिये  अनुदान  नहीं  देती  ।  इसलिये  अनुदान

 की  वापिसी  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  तीसरी  योजना  तथा  1966-67  के  दौ  रानਂ  भारत

 सरकार  ने  कीटाणुनाशक  दवाई  की  खरीद  के  लिये  25  प्रतिशत  क  उपदान

 1967-68  से  इसे  वापिस  ले  लिया  गया  है  तथा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  aa  किसान  पौदों  के  संरक्षण  से
 प्राप्त  लाभ

 से  अनभिज्ञ  नहीं  हैं  att  पेस्टीसाइड

 की  खरीद  के
 लिये  aaa  देने  से  उस  सीमा  तक  योजना  सीमित  हो  राज्य

 सरकारों  को  परामर्श  दिया  गया  है
 कि

 बे  अनुदान
 को

 जारी
 न  रखें

 ।

 वे  योजनाएं  जिनके  लिये
 अभी

 भी  भारत  सरकार  द्वारा  waar  दिया
 जा

 निम्नलिखित  हैं

 (1)  चूहों  से
 खाद्यान्न  की  रक्षा :  इस

 बात  को  देखते  हुए  कि  चूहों  द्वारा

 खाद्यान्न  की  अत्यधिक  क्षति  हुई  है  भारत  सरकार  मुस्कराती  दवाइयों  पर

 लागत  के  लिये  अनुदान  देकर  हों  के  उत्पात  को  रोकने  के  उपायों

 के  लिये  प्रोत्साहन  देती  वर्ष  1966-67  के  दौरान  इसके  लिये  12.9

 लाख  रुपये  नियत  किये  गये  थे  तथा  ay  1967-68  के  लिये  40  लाख

 रुपये  नियत  किये  गये  हैं  ।

 (2)  संक्रामक  रोगों  से  बचाव :  ay  1966-67  तथा  1967-68  के  दौरान

 भारत  सरकार  ने  उन  क्षेत्रों  के  लिये  कीटाणुनाशक  दवाइयों  )

 पर  लागत  के  लिये  git  प्रदान  दिया  है  जिन  क्षत्रों  में  फसल
 को

 हानि

 पहुंचाने वाले  घातक  जीव  अत्यधिक  मात्रा  में  उत्पन्न  हो  गये  हैं

 जहाँ  फसल  को  क्षति  पहुंचाने  वाली  भयानक  संक्रामक  बिमारियाँ  फल

 गयी  हैं  ।  इन  दो  वर्षों  में  इस  कार्य  के  लिये  30  लाख  रुपये तथा

 45  लाख  96  हजार  950  रुपये  नियत  किये गये  थे

 (3  ्
 है  रोग-निरोधक  उपचार  :  रोग  निरोधी  ware  पर  गये  पादप-सं  रक्षण

 उपायों  की  साम्य  के  प्रदर्शन  के  लिये  कीटाणुनाशक  दवाइयों

 पर  जो  लागत  आती  है  उसके  लिये  भारत  सरकार  1966-67

 से  पूर्ण  अनुदान  दे  रही  है  ।  वह  1966-67  तथा  वर्ष  1967-68  के

 लिये  इस  हेतु  16  लाख  रुपये  तथा  8.  लाख  रुपये  नियत  कि
 ये

 गये  थे  ।
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 (4)  मूंगफली  तथा  तम्बाकू  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  केन्द्र  द्वारा  आरम्भ

 की  गयी  योजनायें  के  श्रन्तगंत  1966-67  तथा  1968-69  के  दौरान

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  मूंगफली  तथा  तम्बाकू  के  सम्बन्ध  में

 नाशक  दवाइयों  की  लागत  पर  50  प्रतिशत  अनुदान

 दिया  गया  ।

 कपास  के  सम्बन्ध  गहन  पादप-सं  रक्षण
 प्रदर्शन  कार्यक्रम  के  चुने  हुए  छोटे

 क्षेत्रों  में  कीटाणुनाशक  दवाइयों  की  सम्पूर्ण  लागत  भी  भारत  सरकार  द्वारा  चुकाया  जा

 रही  ह ै।

 फिलहाल  इन  योजनाकारों  को  बन्द  करने  का  कोई  सुझाव  नहीं  है  ।  फिर  भी  उपरोक्त

 (2)  के  अन्तर्गत  निविष्ट  योजना  के  सम्बन्ध  में  अनुदान  देने  वाली  समुचित  प्रणाली

 घरीक्षणाधीन  है  |

 इसके  संघ  राज्य-क्षत्रों  में  इनके  कृषि  विषयक  पिछड़ेपन  के  कारण

 नाशक  दवाइयों  की  खरीद  के  लिये  aaa  जाता  है  ।  वर्ष

 1967-68  के  दौरान  खाद्यान्न  की  फसलों  के  लिये  खरीदी  गई  कीटाणुनाशक  दवाइयों

 के  fet  75  प्रतिशत  तथा  पौधा-रोपण  ak  बागबानी  के  लिये  प्रयोग  में

 लायी  गयी  पेस्टीसाइड्स  के  लिये  50  प्रतिशत  अनुदान  दिया  गया  1968-69  से

 1970-71  तक  50  प्रतिशत  का  एकसमान  अनाज  जारी  रखा  जायेगा  |

 जैसा  कि  ऊपर  बताया  जा  चुका  है  कि  we  पेस्टीसाइड्स  की  खरीद  के  लिये

 अनुदान  नहीं  दिया  इसलिये  इसको  जारी  न  रखने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  फिर  भी

 1967-68  1966-67  के  wea  दिये  गये  भ्रनुदानों  को  जारी  न  रखने  के  कारण

 निम्नलिखित  थे  :--

 (1)  पादप-संरक्षण  उपायों  की  उपयोगिता  की  किसानों  द्वारा  सराहना  किये  जाने

 के  संदर्भ  में  अनुदानों  का  आवश्यकता  से  ग्रीक  दिया  कौर

 (2)  अपने  बजटों  में  अनुदान  को  व्यवस्था  करने  में  राज्य  सरकारों  की  श्रपनी

 सीमा  के  कारण  कार्यक्रम  के  साधार  में  नियंत्रण  की  सम्भावना |

 कौर  waar  को  वापिस  लिये  जाने  के  कारण  पेस्टीसाइड
 के

 विक्रय

 मूल्य  में  कोई  विशेष  वृद्धि  नहीं  हुई  यह  आशा  की  जाती  है  कि  स्पर्धा  कारण

 कीमतें  सामान्य  रहेंगी  ।  कीमतों  के  सामान्य  रूप  से  चढ़ने  पर  सरकार  उसके  लिये  समुचित

 उपायों  पर  विचार  करेगी  ।

 कृषि  श्रमिकों  सम्बन्धी  कान नों पच  का  लागू  करना

 6  37.  श्री  श्रदिचन  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  से  राज्यों  में  कृषि  श्रमिकों  सम्बन्धी  वर्तमान  श्रम

 कानूनों  को  कड़ाई  से  लागू  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  wie
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 >
 इसके  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  ः  कि  वर्तमान  कानूनों  को  सभी  राज्यों  में

 कड़ाई  से  लागू  किया  जाये ?

 ~
 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 जय सुखलाल
 से  एक  विवरण

 सभा  की  मेज  पर  रख  गया  ल्
 ष  ध

 वितरण

 के  key
 a

 ग्रोवर  खेतिहर खेतिहर  श्रमिकों  कोई  अलग  कानून  नहीं

 मित्रों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  का  दायित्व  राज्य  सरकारों  का  |  परन्तु

 खेतिहर  श्रमिकों  को  कुछ  श्रम  कानूनों  से  लाभ  अवश्य  होता  है  ।  उदाहरण  के  लिये  खेतिहर

 श्रमिकों  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी  न्यूनतम  मजूरी  1948  के  data  निर्धारित

 करना  आवश्यक  है  ग्रोवर  वास्तव  में  यह  मद्रास  कौर  महाराष्ट्र  को  छोड़कर  WAT  राज्यों

 द्वारा  सारे  राज्य  के  लिये  निर्धारित  की  गई  है  ।  मद्रास  झर  महाराष्ट्र  के  साथ  मामला

 उठाया  गया  राज्य  सरकारों  द्वारा  कानून  के  अन्तर्गत  न्यूनतम  मजूरी  लागू  करने  की

 व्यवस्था  की  गई  परन्तु  इन  श्रमिकों  के  अधिक  संख्या  में  होने  और  कृषि  कार्य  के

 स्थान  स्थान  पर  फैले  होने  के  कारण  निरीक्षण  सुरविधाश्रों  से  विस्तृत  करने  को  झ्रावश्यकता

 केन्द्रीय  न्यूनतम  सजूरी  सलाहकार  बो  की  सिफारिश  पर  यह  मामला  राज्य
 सरकारों

 के  साथ  उठाया  गया  है  |

 ATT  बोर्डों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  शरत  अयोग

 *6  38.  डा०  रोनेन  क्या  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मजूरी  बोर्डों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  श्रम  आपस  के  अध्ययन  दल  ने  मजूरी
 Cry बोर्डों  की  कार्यप्रणाली  में  सुधार  करने  के  अनेक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |  करे  =  ;

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  तौर

 उनके  बारे  में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?

 श्रम  तथा  पर्वा  स  मंत्री  हाथो  )  :  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  द्वारा  मजूरी

 बोर्डों  की  कार्य  प्रणाली  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिये  स्थापित  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  ग्रामीण

 को  प्रस्तुत कर  दी

 आयोग  द्वारा  प्रभी  तक  रिपोर्टे  प्रकाशित  नहीं  की  गई  है  ।

 उक्त  समिति  की  रिपोर्ट  पर  आयोग  द्वारा  विचार  किये  जाने  a  इस  सम्बन्ध

 में  सरकार  को  सिफारिशें  ae  जाने  के  बाद  ही  यह  प्रश्न  उठेगा  |

 हरियाना  में  मध्यावधि  निर्वाचन

 639.  नौ  अब्दुल  नौ  दार  :  क्या  विधि  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  हरियाणा  में  मध्यावधि  निर्वाचन  के  अवसर  पर  अन्य  राज्यों  से  पुलिस

 श्र तथा  *पीठासीन  आफिसर  नियुक्त  करने  सम्बधी  कोई  प्रस्थापना  विचाराधीन
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 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 विधि  मंत्री  पी०  गोविन्द  जी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठना  |

 भारतोय  कृषि  झनुतन्धान  परिषद  सम्बन्धी  व्यय

 640.  शो  गडिलिंगन  गौड  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  saa  की  करता  करेंगे

 क्या  इस  वारे  में  कई  शोर  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ह  कि  भारत/थ  कपि  झन सन् धान
 कक  लीड  ह परिषद  हवा  रा  वस्त

 वक  शरन  पश्चात  यर  ग्रांट  धत  ८  44  ते  करके  प्रण  सत  पर  अधिक  घन  व्यय

 किया  जा  रहा

 नियमों  के  अन्तर्गत  राजस्व  का  कितने  प्रतिशत  अनुसन्धान  उद्देश्य  हेतू  व्यय

 क्या  जाना  शोर

 क्यों  प्रशासनिक  व्यय  कम  करने  कौर
 धन  को  वास्तविक  अनुसन्धान  बायें  पर

 व्यय  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 भारतीय  क़षि  अ्रनसन्धान थि  परिषद  में  ऐसी  कई  शिकायत  किसी  बाहर  की

 संगठन  या  व्यक्ति  से  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 परिषद्‌  की  ata  मुख्यतया  सभ्यता  अनुदानों  से  है  जो  af  पशु  विज्ञानों

 के  क्षेत्र  में  भ्रनुसन्धान  तथा  शिक्षा  के  लिये  भारत  सरकार  से  प्राप्त  हाते  हैं  कुछ

 एग्रीकल्चरल  प्रे दस  सैस  एक्ट  1940  के  लाभ  से  जिसके  अधीन  भारत  से  निर्यात  हाने

 वाली  कुछ  कृषि  उपज  पर  कर  लग  या  जाता  है  ।  भारतीय  कृषि  ware  परिषद  शौर

 एग्रीकल्चरल  wise  सैस  tae  ग्रतसन्धान ्य  या  प्रशासन  पर  हने  वाले  खर्च  की  विशेष

 प्रतिशतता को  निर्देशित  नहीं  करता  ।

 कुशल  प्रशासन  तथा  अनुसन्धान  के  समन्वय  पर  न्यूनतम  खर्च  किया

 जाता  सरकारी  कार्यालयों  के  लिये  समय-समय पर  निर्धारित  विभिन्न  अर्थ  सम्बन्धी

 उपायों  को  अपने  खर्चे  के  सम्बन्ध  में  परिषद्‌  द्वारा  लागू  किया  जाता  है

 Parliamentary  Secretary,  Rajasthan  Government

 *#641,  Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 Shri  Meetha  Lal  Meena:

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Shri  Jasraj,  Parliamentary  Secretary,  Rajasthan  Govern-

 ment,  is  still  in  Government  service  in  the  58165- 18:  Department  of

 Rajasthan;

 (b)  whether,  being  stil]  in  Government  service,  his  election  to  the

 Rajasthan  Legislative  Assembly  is  in  contravention  of  the  Peoples’  Repre-
 sentation  Act;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  by  the  Election  Commission  in  the  Matter?

 278



 14  1968  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of  Law  (Shri  Govinda  Menon):  (a)  Neither  the  Govern-
 ment  of  India  nor  the  Election  Commission  .have  any  information  jin  the

 matter.

 (0)  and  (c).  Does  not  arise.

 श्रोौद्योगिक  एवं  कृषि  बस्तियां

 *6  42.  श्री  हिम्मत  तिनका  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  को  समाप्त  करने  विशेषकर

 बेरोजगार  तकनीकी  व्यक्तियों  को  रोज़गार  देने  के  लिये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिक  एवं

 कमी  बस्तियां  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 एसी  बस्तियां  स्थापित  करने  का  काम  किस  संगठन  को  सौंपा  गया  ale

 1968-1969  में  इस  कार्यक्रम  के  लिये  कितनी  धनराशि  रखी  गई  है  ?

 श्रम  नियोजन  ate  पुनर्वास  मं  मालय  में  उपमंत्री  एस०  सो ०  :  जी  नहीं  ।

 ate  सवाल  पैदा  नहीं  होता  |

 फाइल  उगाने  का  तरीका

 643.  श्री  बिरेन्द्र  कविता  :  उच्च क्या
 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  कोई  रूपरेखा  बनाई  हैं  कि  देश  में  भविष्य  में  फसलें  उगाने

 का  क्यां  तरीका  होना

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बात  क्या
 हैं

 ?

 सामुदायिक  विकास  सहकारिता  में  राज्य  मंत्री

 श्रर्नासाहब  :  जी  हां

 (1)  भारतीय  कृषि  sate  परिषद्‌  ने  देश  में  भविष्य  में  फसलें  उगाने  के

 तरीकों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  की  हैं  ।

 (ii)  चुने हुए  जलगृह  क्षेत्रों  में
 फसलों  के  उगाने  के  नये  तरीकों  कौर  सिंचाई

 साधनों  के  विकास  के  लिये  एक  मागं दर्शी  wader  परियोजना  बनाई

 गयी  हैं  ।

 सभा  के  ver  पर  एक  विवरण  रख  दिया  गया  है
 ।
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 (1)  1968  में  भारतीय  कृषि  sada  परिषद्‌  ने  फसल  तैयार  करने  के

 तरीकों पर  एक  गोष्ठी  को  आयोजन  किया
 ।

 विद्यमान  फसल  तैयार  करने  के  तरीकों  का

 पूर्वावलोकन  किया  wat  तथा  अ्रल्पावधि  में  af  उपज  देने  वाली  किस्मों  की  उपलब्धि

 श्र  कृषि  विज्ञान  तकनीकी  में  परिवर्तनों  को  देखते  हुए  भविष्य  में  फसल  तैयार  करने  के

 तरीकों  के  लिये  सिफारिशें की  गयीं  ।

 (2)  मार्गदर्शी  अनुसंधान  परियोजना  के  उद्देश्य  इस  प्रकार  हैं

 फसल  पैदा  करने  के  उपयुक्त  तरीके  निकालने  तथा  विंमान  तरीकों  की

 तुलना  में  उनके  हानि-लाभ  का  मूल्यांकन

 सिंचाई  कितने  समय  किस  तरीके  से  कौर  कितनी  बार  की  जानी

 उसका  कृषि  भूमि  पर  क्या  प्रभाव  तथा  उपलब्ध  सिंचाई

 जल  at  किस  प्रकार  से  वितरण  किया  इन  बातों  तथा  सिंचाई  के

 oa  विभिन्न  पहलुओं  का  अध्ययन  करके  सिंचाई  के  उपयुक्त  तरीके

 सिंचाई  के  परिणामस्वरूप  dare  नई  फसलों  के  लिये  wafer

 कीटनाशी  दवाइयों  तथा  अन्य  वस्तुओं  से  सम्बन्धित  आवश्यक  जानकारी

 उपलब्ध  र

 क
 कृषि  विभाग  के  झ्रायाकट  विकास  तथा  afer  परियोजना

 विकास  योजना  के  लिये  पूरक  कार्यक्रम  के  अवश्यक  प्रथम  चरण  के  रूप

 में  कांप  करना  |

 इस  परिवार  1  का  कार्य  विभिन्न  राज्यों  के  नौ  केन्द्रों  मे
 रम्भ  किया  जायेगा  |  इस

 योजना  पर  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  चार  वर्षों  में  लगभग  50  लाख  रुपये  खर्च  होने

 का  अनुमान  है  ।

 मारी  बोर्ड  के  पंचाट ों  को  कोयला  खानों  में  लागू  करना

 *644.  श्री  शिवचन्द्र  झा  :

 श्री  जानवर  यादव  :

 क्या  ty  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कोयला  खान  मालिकों  ने  मजूरी
 रह

 के  पचासों
 को

 अब  तक  लागू  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  उन्हें  लागू  कराने  के  लिये  कया

 वाही  की

 यदि  तो  कोयला  खानों  की  मजूरी
 की

 दरें  इस  समय  कितनी  हैं
 तथा

 पांच  वर्ष  पहलें  कितनी  शौर

 यहा  क  श्रमिक  को  इस  समय  कौन-कौन  सी  wea  सुविधायें  प्राप्त
 !
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 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  जी  नहीं  ।  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों

 की  क्रियान्विति  285  कोयला  खानों  जिनमें  लगभग  82  प्रतिशत  श्रमिक  काम  करते

 शुरू हो  गई  हैं

 शेष  कोयला  खानों  में  इन  सिफारिशों
 को

 अनुनय  ak  परामर्श
 से

 लागू
 कराने  के  लिये  प्रयत्न  जारी  है  ।

 ate  1962  में  मजूरी  बोर्ड  की  नियुक्ति  से  gt  कोयला  खानों  के

 श्रमिकों  की  मजूरी  दरें  ate  सेवा-शर्तें  मजूमदार  पंचाट  पर  आधारित  थीं  ।

 लोह  वयस्क  खान  श्रमिकों  के  लिये  कल्याण  उपकर

 645.  थी  बाब  राव  पटेल  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  विभिन्न  राज्यों में  60,000  लौह  वयस्क  खान  श्रमिकों  के

 कल्याण  के  लिये  कल्याण  उपकर  के  रूप  में  1963  से  लगभग  2  करोड़  50  लाख  रुपये

 इकट्ठे  किये
 गये

 क्या  उपर्युक्त  धनराशि  में  से  केवल
 53

 लाख  रुपये  श्रमिकों  के  वास्तविक

 कल्याण  पर  व्यय  किये  गये  हैं  तथा  शेष  राशि  भ्रनुपयूक्त  पड़ी

 क्या  खान  श्रमिकों
 को

 इसलिये  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  क्योंकि  उपर्युक्त

 धनराशि  पर  केन्द्रीय  सरकार  का  नियंत्रण

 सरकार  का  विचार  उस  काम  के  लिये  यह  धनराशि  कब  तक  देने  का  हैਂ  जिस

 काम  के  लिये  इसको  इकट्ठा  किया  गया  कौर

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी ०  :  1-10-63

 के  आरम्भ  से  31-3-67  तक  एकत्रित  उपकर  की  कुल  राशि  168.  93  लाख

 रुपये  थी  झर  1967-68  की  अनुमानित  65,  30  लाख  रुपये  है

 31-3-67  तक  व्यय  21.71  ale  रुपये  है  1967-68  में  25,29

 लाख  खर्च  होने
 का

 न्य

 जो  नहीं  ।

 लौह  अयस्क  खान  श्रमिकों  के  कल्याण  की  अनेक  योजनायें  तैयार  हो  रही  है

 झर  निधियों  को  खनिकों  के  हितार्थ  खर्च  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 i
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 उच्चतम  न्यायालय  में  निर्वाचन  अपोल

 stig *  646.  थ्रो  ie  ध्  |  नद  गोयल  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  sor  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  निर्वाचन  अपीलों  को  निपटाने  के  लिये  उच्चतम  न्यायालय  की

 बेंच  में  तदर्थ  आ्राधार  पर  कुछ  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 ौर

 उच्चतम  न्यायालय  में  इस  समय  कितनी  निर्वाचन  ATI ary  a  लम्बित  हैं  ?

 लि |  है विधि  मंत्री  गोविन्द  :  |  |  जी  नहीं  ।

 G1.

 Sale  of  wheat  and  rice  in  open  yarket

 *647,  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  permit  sale  of  wheat  and  rice  in

 the  open  market  in  other  States  also  as  has  been  done  in  the  case  of  Dethi;

 and
 '

 (b)  if  30,  when?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  10 0101051':1 11011  (Shri  AnnaSaheb  Shinde):  (a)  and  (b),  If

 and  when  the  State  Governments  concerned  decide  to  permit  sale  of  wheat

 and  rice  in  the  open  market  within  the  statutorily  rationed  areas  in  their

 States  the  question  of  the  Government  of  India  giving  their  concurrence

 to  such  a  step  will  arise.

 तम्बाकू  उत्पादकों  को  सहायता

 648.  श्री  बे०  कृ  दास  चौधरी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सिंचाई  के  लिये  राज  सहायता  तथा  सहायता  देकर  तम्बाकू

 उत्पादकों  की  मदद  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  हैਂ

 तम्बाकू  उत्पादकों  की  सहायता  करने  के  लिये  सरकार  की  कोई  छोटी

 सिचाई  योजना  ak

 कपा  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  तम्बाकू  उत्पादक  को  जिसके  पास  ्  का

 तीन  एकड़  का  खेत  हैं  सिचाई  के  लिये  नलकूप  लगाने  हेत  ब्याज  रहित
 500  रुपये

 का

 दीर्घकालीन ऋण  देने  का  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्तासाहब

 fart ):  तथा  जी  हां  ।  आधार  प्रदेश  में  तम्बाकू  उत्पादकों  को  सिंचाई

 सुविधायें  देने
 के

 लिये  योजना  स्वीकृत  कर  दी  गई  है  ।  इस  योजना  के  हस्तगत

 उत्पादकों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पक्की  चिनाई  के  pa  के  निर्माण  के  व्यय
 25 प्रतिशत

 तक  सहायता  दी  जाती  है  किन्तु  यह  राशि  1250  रुपये  प्रति  कए  नें  ग्रसित  नहीं  होती  है  ।

 न्ञागत  की  शेष  राशि  राज्य  सरकार  द्वारा  संस्था नात्मक  के  माध्यम  से  ऋण  केਂ  रूप  में

 दी  जाती है  ।
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 इस  समय  ऐसी  किसी  योजना  पर  स  रक
 विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 Ration  supply  for  holding  parties  in  Delhi

 *§49,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agrt-
 culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  quantity  of  ration  supplied  for  parties  in
 connection  with  marriage,  etc.  in  Delhi  hag  been  increased;

 (b)  if  so,  the  date  frem  which  the  increase  has  been  enforced;  and

 (c)  the  quantity  of  ration  80  far  sanctioned  since  the  issue  of  orders  in

 this  regard  and  the  quantity  allocated  for  this  Purpose?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  Yes,  Sir.

 (0)  7th,  February,  1968.

 (c)  1,297  quintals  during  the  period  from  7-2-68  to  20-2-68.  No  specific

 quota  has  been  allocated  for  marriages  as  such.

 भूमि  को  सपने  की  ates  प्रणाली

 650.  नज़ा  गोबर  :  क्या  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  ग्र तु रोध

 किया  है  कि  भूमि  के  क्षत्र  को  मापने  के  लिए  मीट्रिक  प्रणाली  10  वर्ष  तक  लागे  न  की  जांच  जिस  से  भूमि

 के  मूल  रिकार्डों  में  परिवर्तन  करने  तथा  wer  प्रारम्भिक  कार्य  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  मिल

 औंर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहव

 मद्रास  सरकार ने  1964 में  भारत  सरकार को  लिखा  था  प्रौढ़  सुझाव

 दिया  था  कि  esa  बेट्स  एण्ड  मेकर्स  एक्ट  1956  में  इस  प्रकार  संशोधन  किया  जाय  जिस  से

 उनको  यह  अनुमति  मिल  जाये  कि  वे  एफ  ०पी ०  एस०  प्रणाली  को  उस  समय  तक  जारी  रख  सके  जब  तक

 कि  भूमि  के  श्रमिकों  में  मालगुजारी  ठहराने  का  एक  नया  सर्वक्षण  शरू  सम्भवतः

 40  बर्ष  की  अवधि  लगा  --
 मीटर  प्रणाली  को  लागू  त  कर  दें  ।

 (@)  कानूनी  तथा  तकनीकी  दृष्टिकोण  से  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  को
 प्र मान्य  समझा

 गया

 है  ग्रोवर  भारत  सरकार  ने  भूमि  भ्र भि लेखों  को  धीरे  धीरे  मीटर  प्रणाली  में  परिणित  करने  के  लिए

 कि  कुछ  राज्यों  द्वारा  किया  गया  है  )  कुछ  ठोस  सुझाव  दिये  हैं  ।

 Target  of  food  production  in  1968-69

 *651.  Shri  S.  R.  Damani:

 Shri  Chandra  Shekhar  Singh:

 Will  the  Minister  of  Foo@  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  target  for  the  next  year’s  food  produa-
 tion  has  not  so  far  been  fixed;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  any  estimates  for  the  food  crop  for  1968-69  have  been
 made  by  Government?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperition  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  to  {c}  The
 target  for  next  year’s  production  of  foodgrains  has  not  been  fixed  Sp  far,
 although  according  ‘o  the  annual  phasing  drawn  up  earlier,  the  programme
 for  1968-69  was  to  aim  at  a  production  potential  of  107  million  tonnes  of
 foodrains,  The  target  in  terms  of  pr  uction  potential  would  be  work
 out  keeping  in  view  the  resources  to  be  actually  allocated  to  the  agricul-
 tural  programme  in  the  State  Budgets  for  1968-69  and  in  the  light  of  dis-
 cussions  held  by  the  State-wise  Working  Groups  in  November-December,
 1967.  No  estimates  of  of  foodgrains  during  1968-69  have  so  far

 been  made  by  the  Government,

 Allotment  of  sugar  quota  to  bulk  consumers

 "653.  Shri  Mritvunjay  Prasad:  Shri  Valmiki  Choudhary:
 Shri  Tulshidas  Jadhav:  Shrimatj  Sucheta  Kripalan):

 Will  the  Minister  of  Foog  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  reasons  for  withdrawing  special  permits  of  sugar  to  bulk  con-
 sumers  viz.  hoteliers,  halwais,  elc.  after  partial  withdrawal  of  contro]  from
 sugar  while  supplying  sugar  to  other  consumers  through  ration  cards;  anc

 (b)  whether  Government  propose  to  grant  sufficient  quota  of  sugar  to
 hoteliers  and  halwais  in  the  near  future?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  Allotment  of
 controlled  sugar  to  bulk  consumers  has  been  discontinued  on  account
 reduced  availability  of  such  sugar  after  the  introduction  of  the  policy  of
 partial  decontrol,  The  controlled  sugar  is  now  being  allotted  for  distribu-
 tion  mainly  to  domestic  consumers,

 (b).  No,  Sir.

 लाभ  सह भाजन  बोनस

 *654.  श्री  चन्द्रशेखर  fag:  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 कितनी  कोयला  खानों  ने  19  67  में  झ्र पने  मजदूरों  को  लाभ  सह भाजन  बोनस  नहीं

 दिया  है  दौर

 उनके  विरूद्ध  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास स  मंत्री  हाथी  )  :  जिन  कोयला  खानों
 ने  31-1-19 68  तक

 1964  प्रौढ़  1965  के  लेखा  वर्षो  का  लाभ  सहभाजन  बोनस  नहीं  दिया
 था

 उनकी  संख्या  70

 अर  185  है  |  1966  के  लेखा  द  के  संबंध  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 दोषी  प्रबन्धकों  को  कारण  बहारों  नोटिस  जारी  किये  गये  हैं  झ्र ौर  उनके  खिलाफ

 भ्र भि योग चलाये  जा  रहे  हैं  ॥
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 हरियाना  में  रोलर  फलोर  मिलों  at  गेहूं  को  खुली  बिक्र

 655.  श्री  स०  चू०  सामन्त :  श्री  गजराज सिंह  राव

 क्या  खद्य  rat  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (F 4¢
 7)  कया  यह  सच  है  कि  हरियाणा  कीं  मंडियों  में  हजारों  टन  घुन  लगा  gar  देसी  गेहूं  ख  राब

 हो  रहा  है  जिसे  न  तो  राज्य  सरकार  शरीर  न  ही  भारतीय  खाद्य  निगम लेने  को  तैयार  है  ;

 इम  बात  को  देखते  हुए  कि  नई  फसल  जल्दी  ही  बाजार  में  जाने  वाली  है  कया  इस  गेहूं  को

 हरियाणा  के  पलो र  मिलों  को  खुल  बाजार  में  बेचने  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन है  जिस  से  इस  at  अधिक  खराब

 हने

 से  बचाया  जा  सके  तौर

 ,  तो  उसका ब्यौरा
 कया  है यदि हाँ

 ता मुदा धिक्  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अ्न्नासाहब

 शिन्दे  ):  कुछ  घुने  हुये  गेहूं  का  स्टाक  जो  कि  व्यापारियों  ने  भली  प्रकार  गोदामों  में  नहीं

 रखा  हरियाणा  को  माया  में  रहा  तत
 प  |  भारतीय  खाद्य  निगम  हरियाणा  की  मंडियों  में

 शर  निविदा  द्वारा  गेहूं  खरीद  रहा  है  |

 ate  रोलर  फलौर  मिलों
 को

 बाजार
 से

 देसी गेहूं  खरीदने  की  भ्र नू मति  देने के  विषय

 में  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजा  गया  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन
 ्य
 ह  |

 wars  शिपिंग  लाइन्स

 656.  को  संघ  लिमये  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1967  में  बम्बई  उच्च  न्यायलय  के  न्यायाधीश

 कॉन्ट  वाला  के  समक्ष  संसद्‌  सदस्य
 थ्री

 जाज  फरनेडीज  के  विरुद्ध  दायर  चुनाव  याचिका  में  भूतपूर्व

 खाद्य  महानिदेशक  द्वारा  दिये  गये  साक्ष्य  की  are  दिलाया  गया  हैं

 क्या  1962  के  बाद  arts  amy को  महानिदेशक  या  किसी  wa  उच्च

 अ्रधिकारी  को  दोबारा  सौंपा  गया  था ;

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 )  ऐ  से  मामलों  को  निपटाने  के  लिये  क्या  प्रक्रिया  रखना  जाती  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  मंत्री  श्रत्नासाहब

 :  जिन्हें

 जी

 frets  पर  ऐसी  कोई  बात  नहीं
 है  जिस  से  यह  पता  चलें  कि  ae  मामला  पुनः  महानिदेशक

 या  अन्य किसी  ऊंचे  प्राधिकारी को  क्यों  नहीं  भेजा  गया  था  |  जब  कोई  अधिकारी  किसी  मामले  को

 भ्र पने  स्तर  पर  निपटा  देता  है  तब  यह  उसके  लिये  जरूरी  नहीं  है  कि  वह  इस  बात  का  उल्लेख  कर  कि

 फाइल  क्यों  नहीं  ऊंचे  अधिकारी  को  प्रस्तुत  की  जा  रही  ।

 विभिन्न  श्रेणी  के  मामलों  को  उनकी  महत्ता  तथा  वित्तीय  जटिलताँग्रों  के  श्रतुसार  निपटाने

 के  लिये  यद्यपि  कार्य  विधि  सम्बन्धी  स्थायी  अनुदेश  हे  फिर  भी  ऐसा  कोई  निश्चित  कार्य  विधि  नहीं

 है  जोकि  प्रत्येक  प्रकार  के  मामलों  जैसा  कि  मौजूदा  मामला  है  पर  लागू हो  सक े।
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 उत्तर  प्रदेश  में  चोरी  मिलें  ।

 657.  श्री  स०  Alo  बनर्ज  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  मे ंकुछ  चीनी  मिलों
 क  प्राथमिक  ढंग  का  बनाया  जा  रहा

 7 Fa L a  27
 (7)  44a  ol,  ता  क्या  इस  शत  क  सरकार  न  उत्तरप्रदेश  सरकार  का  कोई  सहायता

 दी  दौर

 यदि  तो  उसका
 क्या  व्यौरा है  ?

 कृषि  ,
 साम  कायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्न्नासाहब

 शिन्द े)  जी  हाँ

 जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 Minor  Irrigation  Schemes  in  Hill  Areas  of  Rajasthan

 3949.  Shri  Onkar  Lal  Bohra:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state  the  special  facilities  which  are  likely  to  be  provided  by
 the  Central  Government  for  the  expansion  of  minor  irrigation  schemes  in
 hill  areas  of  Kajasthan  in  1968-69?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community
 (Shri  Annasahib  Shinde)  According  to  the Development  and  (001€1'0.1.1 01

 existing  procedure  the  Government  of  India  gives  financial]  assistance  to
 the  States  under  Major  Heads  of  Development  e.g  Produc-
 tion  ‘Minor  Irrigation  for  taking  up  development  programmes
 in  the  State  as  a  whole.  It  is  left  to  the  State  Government  con-
 cerned  to  utilise  this  assistance  on  the  various  schemes  to  be  implemented
 in  the  State,  including  hill  areas.  according  to  the  priority  assigned  by  it
 to  egch  scheme.  However,  an  outlay  of  Rs.  225  lakhs  has  been  approved  by
 the  Planning  Commission  for  the  minor  irrigation  programme  in  Rajasthan
 for  1968-69,

 अ्रहीरी  में  डाकघर  के  लिये  इमारत

 3950.  श्री  कृ०  मा०  कौशिक  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  में  चाँदा  जिल  में  रही री  में  डाकघर  एक  एसे  गैर-सरकारी  इमारत

 में  जो  टूटी-फूटी  अवस्था  में  है  ae  इसकी  श्रावश्यकताशओं  के  लिये  बहुत  ही  छोटा  है  ;  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  उस  इमारत  का  उपयोग  करने  के  लिये  कोई  किराया  नहीं  दिया

 जाता  कौर

 यदि  तो  क्या  इसकी  मरम्मत  करने  र  इस  प्रयोजन  हेत  उपयुक्त  बनाने  के  लिये

 विलम्ब  कार्य  वाही  करने का  सरकार  का  विचार है
 ?

 )

 सप्तक-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल )  अहीरी  का

 डाकघर  एक  निजी  इमारत  में  कायें  कर
 रहा  है  किन्तु  यह  हमारत  न

 तो  भ्र पर्याप्त  है  पौर  खत्ता

 हालत में  फिर  भी  इसमें  कुछ  मरम्मत  की  आवश्यकता
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 a  ee  ee

 यह  इमारत  बिना  किसी  किराये  के  दी  गई गई थी wet

 दलो फोन  के  बिलों  को  बकाया  राठ

 सम
 3951.  श्री  बाबू  राव  पटेल  :  क्या  संचार  म्  U4G  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 ia  |  1967  को  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  पर  टेलीफोन क्या यह  सच  ह
 कि  31

 बिलों  की  रोड़  रुपये  की  राशि  बकाया  थी ;

 सरकार  ने  इस  बकाया  धन  राशि  विशेषकर  सरकारी  पदाधिकारियों  वसूल

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  को  ह

 इम  राज्यवार  ऐसे  कितने  उदाहरण  सामने  ग्रा यं हैं हैं ए हैं  जिनमें  टेलीफोन  प्रयोक्ताय्रों

 को  बलिदान  के  बिल  गलत  दिये  गये  थे  ग्रोवर

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की  है  कि  भविष्य

 में
 ऐ ऐसी  गलतियां नहों  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  )
 फिलहाल  इस  सम्बन्ध  में

 परी

 जानकारी  उपलब्ध  नही ंहै  ।
 फिर  भी  1  1967  को  231

 1967  तक  जारी  किये  गये  बिल ग  सम्बन्धी  0  2  करोड़  रुपये  की  रकम  बकाया  थी  ।

 इस  रकम  की  वसली  के  लिए  नोटिस  जारी  टेलीफोन  का  कनेक्शन  काट

 प्रयोक्ताओं  से  व्यक्तिगत  सम्पर्क  स्थापित  करना  झ्र  अ्राखिकार  जहाँ  अवश्यक  हो  कानूनी  कारें

 वाई  करने  जस  कदम  उठाये  जात  हैं  |  सरकारी  विभागों  से  बकाया  रकम  की  वसली  के  प्रश्न  को

 उपयुक्त  स्तर  पर  सम्बन्धित  विभागों  के  साथ  उठाया  जाता है  ।

 ए  उदाहरणों  के  सम्बन्ध  रि जिनमें  जाँच  करने  पर  टेलीफोन  बिल  गलत  दिये  गये

 हैं  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इस  प्रकार  की  शिकायतों  की  आवश्यक  जाँच  की
 जाती

 गलतियां  ठीक  की  जाती  ह

 गे जाती  है  ।  इसके  लिए  लेखा  रखने और  फि ऐसी  गलतियाँ  न  होने  इसके  लिए  ठोस  कार्रवाई क

 की  नई  पद्धतियाँ  भी  अपनाई  गई  हैं  ।

 परमाणु  सन तन् बान  प्रयोगशाला

 3952.  श्री  बाब  राव  पटेल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  कृषि  aia  संस्थान  में  एक  परमाणु  अनुसन्धान  प्रयोगशाला  स्थापित

 करने  सम्बन्धी  परियोजना  किस  क्रम  पर  है

 इस  परियोजना के  क्रियान्वयन  की  सम्भाव्यता  की  जांच  करने  के  लिये  azar  राष्ट्र

 विकास  कार्यक्रम  द्वारा  भज  गये दो  विशेषज्ञों  के  नाम  तथा  उनकी  अ्रहेताएं  क्या  है  ;  और

 इस  परियोजना  पर
 re  तक

 स
 रकार

 ने
 कितनी  राशि  व्यय  की  है

 ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 :  संयुक्त  राष्ट्र  बंगीय  निधि  के  म्रत्तगत  सहायता  के  लिए  1968  में

 हुई  बैठक  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  कार्यकारी  परिषद  द्वारा  यह  परियोजना  अनुमोदित

 करदी  गई  है  ।  कार्यान्वित  के  कार्यक्रम  कौर  कार्यो  की  सूची  शिव  तैयार  की  जाएगी

 डा०  सी०  एल०  कोप  एडिक्शन  के  कार नेक

 संयुक्त  राज्य  कौर  रायल  ए  प्रीक्वरल  स्टेशन  में  भू-विज्ञान  के  प्रमुख  डा०  लासे

 फ्रेंड़िकिसन  को  इस  परियोजना  की  कार्य  अन्विति  के  लिए  सम्भाव्यता  की  जांच  करने  के  लिये  संयुक्त

 राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  भेजा  गया  था  ।  दोनों  मे  कृषि  विज्ञान  में  डॉक्टर  की  डिग्री  प्राप्त  की  हुई

 थी  श्रौरदीनों  ने  यूगोस्लाविया  में  परमाणु  अ  प्रयोगशाला  के  परियोजना  प्रबन्धकों  के  रूप

 में
 पहल

 काम  किया  किया  था  ।

 अब  तक  इस  परियोजना  पर  परकार  ने  कुछ  भी  धन  व्यय  नहीं  किया  ।

 Central  assistance  to  Rajasthan

 3953,  Shri  Onkar  La]  Bohra:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  provision  is  being  made  for  developing  the  deSert  area

 in  the  Rajasthan  State  on  a  national  scale  during  the  year  1968-69;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  and  (b).  A
 Desert  Development  Board  has  been  set  up  to  study  problems  relating  to,
 and  formulate  suitable  programmes  for  the  development  of  the  desert  areas
 in  the  country,  This  Board  has  decided  that  the  folloWing  concrete  pro-
 grammes  shoulg  be  considered  for  execution  in  1968-69  in  Rajasthan  State:

 (i)  In  Bihar  district  a  scheme  should  be  prepared  for  the  reno-
 vation  of  about  10  tanks  and  the  protection  of  their  catch-
 ment  arcas;

 (1)  In  Jaisalmer  district,  a  programme  of  pasture  and  fodder  deve-
 lopment  should  be  taken  u  on  the  basis  of  water  available
 from  certain  tubewells  which  might  otherwise  remain  un-
 Ceveloped  in  this  area;

 (iii)  In  Jodhpur  district,  soil  and  water  conservation  works  should
 be  taken  up  along  with  a  scheme  for  piped  water  supply  to
 some  villages  in  Loni  tehsil.

 Detailed  schemes  on  te  above  items  are  Now  being  prepared  by  the  State
 Government  in  consultation  with  the  officers  of  the  Desert  Development
 Board.

 बन्दरों  arf  से  अनाज  की  हानि

 3954.  श्री
 बाबू  राव

 पटेल  :  श्री  रा०  की ०  अमीन :

 कपा  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बन्दरों  ग्रोवर  जंगली  रीछों  की  संख्या  कितनी  है
 कौर

 वे  प्रति  ag  कितनी  कीमत का  अनाज  या  फाइलें  बरबाद  करते  हैं  ;
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 किन-किन  रायों  में  चूहों का
 उत्पात  बहुत  ग्रीक  है  तथा  किन  राज्यों  में  बन्दरों

 का
 उत्पाद  बहुत  अधिक है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  लोग  धार्मिक
 का

 रगों  से  चूहों  के  विकास  पर  grate  करते  ate

 यदि  तो  चूहों  शौर  बन्दरों  से  अ्रमाज  की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार  ते  दूसरा  कपा

 उपाय  किये  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 बन्दरों  शर  जंगली  रीछों  दारा  कितना  नुक़सान  हुमा  इस  संबंध
 में  ठीक  ठीक

 wins  उपलब्ध  नहीं हैं  ।  फिर  अनुमान  किया  जाता  है  कि  कुल  कृषि  उत्पाद  लगभग  20

 प्रतिशत  विभिन्न  मारक  कीटों  तथा  महामारियों  द्वारा  प्रतिवर्ष  नष्ट  हो  जाता  है  ।  an

 प्राक्कलन  में  बन्दरों  ,  चूहों  प्रौढ़  जंगली
 रीछों  द्वारा  की  गई  हानि  भी  सम्मिलित है

 |

 चूहे  श्र  बन्दर  सारे  देश  में  मिलते  हैं
 ।

 चूहे  रेतीले  क्षेत्रों के  खेतों  में  बहुत  alae  है

 जबकि  बन्दर  धार्मिक  स्थानों  जंगलों  के  खास-पास  के  कृषि  क्षेत्रों  में  काफी  alee  संख्या  में  पाय

 जात हैं

 श्र  हों  के  विनाश  पर  आपत्ति  धार्मिक  कारणों  से  नहीं  के  बराबर  की  जाती

 है  तौर  वह  भी  बहुत  ही  कत  क्षेत्रों  में  ।  ये  चूहों  के  नियन्त्रण  के  उप  यों  की  क्रि  प्रीति

 के  माग  में  कोई  विशेष  कठिनाई  प्रस्तुत  नहीं  करती  ।.  फिर  चूहों  इरा  की  गई  हानि  को  रोकने  के

 लिए  अनेको  वैकल्पिक  साधन  प्रचलित  हैं  जो  कि  अपनाये
 जा

 सकते  इसमें  निरोधकों

 स्थानों  को  चूहों  से  सुरक्षित  बनाने  और  खाने  प्रौढ़  पानी  के  प्रभाव  की  परिस्थितियां  उत्पन्न  शौर

 ों  के  रहने  के  लिए  अयोग्य  परिस्थितियां  उत्पन्न  कर  देना  भी  सम्मिलित  है  ।

 विशाखापत्तनम  में  गहर  समुद्र  से  मछली  पकड़ने  की  परियोजना

 3955.  श्री  बाब  राव  पटेल  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगें  कि  :

 खाद्य  तथा  कमी  पग ठप के  at  से  विशाखापत्तनम में  गहरे  समुद्र  से  मछली  पकड़ने

 am  एक  केन्द्र  स्थापित  करने  की  परियोजना  की  स्थिति  क्या

 कित  तारीख  तक  इसके  तैयार  हो  जाने  की  आशा  है  ;

 इत  परियोजना  की  कुल  लागत  कितनी  है  ate  उसमें  भारत  का  कितना  हिस्सा  होगा  |

 श्र

 इस  परियोजना  से  कितने  मीनारों  को  लाभ  पहुंचेगा  a  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने

 सम्बन्धी  इस  परियोजना  से शौर  क्या-क्या  लाभ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 :  तथा  गहर  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  काम  के  विकास  के  लिए  विश्व  बैंक

 की  सहायता  प्राप्त  करने  की  सम्भावना  पर  खाद्य  कृषि  संगठन  की  सलाह  से  विचार  किया  जा  रहो
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 a  |  विशाखापत्तनम ate  अन्य कई  स्थानों  पर  गहरे  समुद्र में  मछलीਂ  पकड़ने  की  परियोजनाओं

 खाद्य की  स्थापना  की  उपयुक्तता  एवं  उनके  कर्ष-क्षेत्र  पौर  रूप  रेखा  तर  ग्रध्ययन  किया  गया  है  |

 एवं  कृषि  संगठन  ate  पुर्ननिर्माण  तथा  विकास  स  प्रबन्ध  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  बैक  के  विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने

 विशाखापत्तनम  कौर  भ्रमण  बन्दरगाहों  का  निरीक्षण  किया  अ्रौर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  ये  रिपोर्टे  weal

 रूप  में  हैं  ate  उनको  त्र  श्रमिक  अध्ययन  किये  जाने  को  विचार  है  ।  इस  अध्ययन  के  पूरे

 होने  के  बाद  ही  परियोजना  का  अ्रत्तिम  प्रारूप  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।  खाद्य  एवं  कृपि  संगठन  az

 merely  बेक  के  परामर्श  से  ही  परियोजनाओं  का  अन्तिम  रूप  प्रदान  कियां  निश्चित

 रूप  से  कहना  कि  वे  कब्  पूग  हों  गी  सम्भव  नहीं  किन्तु  य  जना  की  विस्तृत  fo  प्रस्तुत  करने  के  लिये

 कई  महीनों  की  ग्रा वश्य कता  इस  मध्य  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  काम  के  विकास  को

 देश  में  योजना  के  तूमार  feral  जा  रद्दा  जहां  तक  विशाखापत्तनम  का  प्रश्न  है  बह  पर  मत्स्य

 बन्दरगाह  की  व्यवस्था  के  लिये  याज  बता  ली  गई  है  कौर  यह  fascia  है  ।  प्रशासन  की

 सुविधायें  प्रदान  की  गयी है
 श्र  यंत्रों  द्वारा  मछलियों  को  पकड़ने  के  तरीकों  का  भी  विकास  किया जी

 रहा  गहर  समद्र  में  मछली  पकड़ने  के  केन्द्रीय  संगठन  के  जलयान  विशाखा प्त नम
 में  हैं  ् अ्रोार

 लियों  के  प्राकृतिक  साधनों  की  परिगणना  oats  स्थानों  का  सर्वेक्षण  कर  रहे  हैं  ।

 विशाखापटनम  की  परियोजना  जो  कि  अभी  अ्रस्थायी  रूप  से  ही  बनी  है  की  ग्र नुमा नित

 लागत  200  लाख  रपय ेहै  जिससे  कि  बन्दरगाह  का  मूल्य  तटीय  सुविधाएं  ,
 जलयान  त्र  ग्न्य  उपकरण

 भी  सम्मिलित  ह  कुछ  व्यय  भारतਂ  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  क्योंकि  अ्रत्तर्राष्ट्रीय  बैंक

 से  दरपे  गीत  सहायता  विदेशी  मुद्रा  की  प्रावश्यकतथ्रीं  की  पूति  के  लिये  लग  के  रूप  में  यह

 व्यवस्था  की  गयी  है  कि  इन  परियोजनाओं  के  विभिन्न  पक्षों  में  विनियोग  केन्द्रीय  एवं  राज्य  सरकारों
 के

 साथ  साथ  सहकारी  ग्रोवर  र-सरकारी  क्षेत्रों  द्वारा  भी  किया  जायेगा  ।

 परियोजना के  आधार  पर  aqua  कियां  जाता  है  कि  विशाखापत्तनम  में  गहरे

 समुद्र  का  मछली  पकड़ते  सम्बन्धी  उद्योग  लगभग  250  मछुवा  को
 नौकरी  प्रदान  करेगा

 ।  यह

 परियोजना  योजना  के  अस्थायी  रूप  के  ग्र तू सार  8000  मैट्रिक  टन  मछली  का  उत्पादन  करेगी  जिसके

 द्वारा  मछलियों  के  उद्योगीकरण  एवं  निर्यात  के  लिये  तटीय  स्थित  उद्योगों  की  भी  स्थापना

 होगी  ।

 उलागान  पट्टी  के  उप डाकपाल  द्वारा  बचत  खातें  का  दुऋपयोग

 3956.  श्री  किरुतिनन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मद्रास  राज्य  में  रामनाथपुरम जिले  में  उपादान  पट्टी
 के  उप डाकपाल

 ने  बचत  खाते  के  2715  रुपयों  का  दुरुपयोग  किया  था  ;

 यदि  तो  उसके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  सम्बद्ध  पक्षों  को  उस  धन  का  भुगतान  कर  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो
 इसके  क्या  कारण हैं

 ?

 संसद-किसे  तथा  संचार  विभाग  में  राज्यमंत्री  इन्द्र  कुमार
 :  ज़ी  हा ं।

 डला गान  पट्टी  के  उपडाकघर के  नायब  पोस्टमास्टर  ने  1966  के  दौ  रान  बचत  बैंक  राशि  में  3115

 रुपये  की  जालसाज़ी  की  थी  ।
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 नया  पोस्टमास्टर  अपराधी  ठहराया  गया  ग्रोवर  उ  से  निमि  द्वारा  विभिन्न  हुर्मती

 सहित  5  वर्ष  के  कठोर  कारावास  का  दण्ड  दिया  गया  |
 ॥  उसे  सरकारी  सेवा  से  भी  बर्खास्त  कर  दिया

 गयां  है  ।

 तथा  जिन  जमाकर्ता ग्र ों  की
 रकम  की  जालसाजी  की  गई  उ  न  सभी  के  दातों

 का  निपटान  कर  दिया  गयां  है  |

 सामुदायिक  विकास  खण्डों  में  जोड़ें

 3957.  श्री  किरुतिनन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 or  oY DT  प क्या  यह  सच  है  कि  सामुदायिक  विक/स  खण्डों  ई  सभी  जीपों  की  हालत

 श्रीमन्त  खरब  हैं  ;

 (a)  यदि  तो  क्या  तई  जीपें  देने  रवां  इस  काम के
 लिये  कोई  धन  नियत  करने  का

 सरकार  का  विचार  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को  ऐमी  कितनी  जायें  दी  जायेगी  तथा  उनको  कितना  धन

 नियत  किया  जायेगा  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस

 :
 राज्य  सरकारों  से  इस  प्रकार

 की
 कोई  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है

 |

 व  न्र रत
 नहीं  उठते

 ।

 भारत  में  डाकघर  तथा  उप-डाकघर

 3958.  शो  कविता  :  कपा  तैयार  मंत्रो  यह  बताने  को  कृप  करेंगे  कि :

 वर्ष  1967-68 के  दौरान  पूरे  भारत  में  (  राज्यवार  )  कितने-कितने नये  शाखा
 डाकघर

 ग्रोवर  उप-डाकघर  खोले  गये  हैं  ;  कौर

 इन  नये  डाकघरों  को  कितना-कितना  लाभ  या  कितनी-कितनी  हानि  हुई है
 ?

 संसद-क्लार्क तथा  संचार  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  इ  कुमार  1967-68

 में  देश  भर  में  2565  शाखा  डाकघर  प्रौढ़  227  उप-डाकघर  खोल गये  हैं  |  इनका  राज्यवार  ब्यौरा

 इस  प्रकार  है  :
 —

 1  atm  1967  वे  29

 1968  तक  छोले  गये  डाकघर

 राज्य/पंघीध'  प्रदेश  का  नम

 उप  डाकघर
 तासा  डफ

 घर

 अस्रार  प  देह  147  34

 ग्रासिम  102

 मणिपुर  8
 ——  mn
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 अप्रैल  1967  में  19

 1968  तक  खोले गये
 डाकघर

 ee  aS  गे-हाक राज्य/संघीय  प्रदेश  का  नाक

 शाखा  डाकघर  उप  डाकघर

 See

 खण्ड

 उत्तर-पूर्वे  सीमा  एजेंसी

 10

 238  13

 गुजरात  344  11

 गोझा  6

 a  63  10

 जम्मू तथा  काश्मीर

 116  17

 138  18

 पांडिचेरी

 315  1@

 मध्य  प्रदेश
 52  22

 उडीसा  144  14

 49

 हिमाचल  प्रदेश
 17

 80

 173  16

 429  16 प्रदेश

 111  20
 पश्चिमी  बगाल

 दिल्ली
 ाणणणाताएयुयएल्‍एएयएचस्‍धस्‍ुल्‍एकणााएय्नणायणा  एए  —a

 2565  227

 (@)
 इनमें  हुए  लाभ

 ait  हानि  का  पता  जून  1968  के  आसपास  लगेगा  ।

 चीफ  सेटलमेंट  उत्तर  प्रदेश

 3959.  ध्  पाण्डेय
 :

 क्या  श्रम
 तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बतान  की  कपा  करेंगें

 कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  चीफ  सटलमेंट  कमिश्नर  के
 सेटलमेंट  ग्रानाई  जशਂ  उत्तर

 प्रदश  में  राज्य  सरकार  श्रागर्गताइजशन  )  के  कर्मचारियों की  सेवायें  किन  शर्तों पर

 प्राप्त  की  गई  थों
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 कणकणणणणथलथ्

 पटल मेंट  प्रारनाइजेशन  उत्तर  प्रदेश
 श  में  पहले  सेक  कर  रहे  केन्द्रीय  सरकार  के

 बारियों  तथा  उन  कर्मचारियों  क ेजिन  पर  इस  विलय  पा
 pep  प्रभाव  पड़ने की  संभावना  हितों  की  रक्षा

 के  लिये  बपा  कार्यवाही  को  गई  है  ;  ग्रोवर

 कितने  कर्मचारियों  के  हितों  पर  कुप्रभाव  पड़ा  है  पोर  उनके  हितों  की  रक्षा  के  लिये

 कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  द०  To  :  केन्द्रीय  सरकार  के

 सेटलमेंट  ग्रानाइजेंगन  के  साथ  राज्य  कस्टोडियन  झा्नाइजेशन  का  एकीकरण  होने  पर  कस्टोडियन

 masa  के  कर्म  चारी  केन्द्रीय  सरकार  की  सेटलमेंट  आरगनाइज़ेशन  के  पदों  में  बदली  पर

 ma थे  |  उन्हें  वही  वेतन  तथा  wer  दिये  गये  जो  उन्हें  राज्य  सरकार  के  gala  स्वीकार्य  थे  |

 एसे  कं  चारी  वग  के  पद  1-3-1959  को  केंद्रों  सरकार  के  वतन  ऋप  पर  लाये  गये  थे  कौर  उन

 पदों  पर  लगे  कर्मचारी  अपने  वर्त  मान  बेसन-कम  को  रखते  के  बारे  में  इच्छा  प्रकट  कर  सकते  थे  |

 सेटलमेंट  गरार्गेताइजेशन  के  कर्म  चोरियों
 को  तुलना  में  इन  कम  बारियों  को  वरिष्ठता  गुड़-मंत्रालय  दवां रा

 निर्धारित  किये  गये  नियमों  के  ator  निश्चित  की  गई  थी  ।

 ऐसो  कार्यवाही  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  |

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 उत्तर  प्रदेश  में  रिजनल  सेटलमेंट  कमिश्नर  झोर  कस्टोडियन  के  कार्यालयों  के  कर्मचारियों  की

 वरिष्ठता  सची

 3960.  श्री  सरज़द  पाण्डेय  :  क्या  इन  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  रिजनल  सेटलमेंट  कमिश्नर  कस्टोडियन के  कार्यालयों  ;  में

 कर्मचारियों  की  कोई  वरिष्ठता  सूची  बनाई  जाती  है  ;

 यदि  तो  ये  सूचियों  किन  अनुदेशों  तथा  नियमों  के  आधार  पर  तैयार  को  जाती  है  :

 क्या  पदावनति यां  तथा  छंटनी  इन  सूचियों  को  दृष्टि  में  रखकर  की  जाती

 (7)  यदि  नहीं  ,  तो  किन  झ्रनुदेशों  तथा  नियमों  के  अन्तर्गत  थे  सूचियां  तैयार

 नहीं को  गई  थीं  ;  कौर

 क्या  इस  कारण  किसी
 करमें  चारी

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ate  यदि  तो  इन  कर्म

 चोरियों  को  हुई  हानि  का  गुप् राव जा  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 ares तथा  पुनर्वास स  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  :  ATS  विभिन्न

 wet  के  कर्म  चोरियों  की  वरिष्ठता  सूचियां  नियमों  के  अनुसार  तथा  समय-समय  पर  गह-मंत्रालय  द्वारा

 जारी  किये  गये
 तू  रेशों

 के  अधार  पर  बनाई  जाती  हैं  |

 |

 प्रश्न  नहीं
 ।

 (=).  नहीं
 ।
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 Written  Answers  March  14,  1968

 New  rice  mills  in  Rajasthan

 3961.  Shri  Meetha  Lal  Meena:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricul-
 ture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Government  of  Rajasthan  have  recent-

 ly  granted  permission  for  the  setting  up  of  new  Tice  mills  in  the  private

 ector  in  spite  of  the  fact  that  a  new  Bill  regarding  rice  mills  is  under  the

 consideration  of  Government

 (0)  if  so,  the  reasons  tl.erefor;  and

 (c)  the  names  of  parlies  to  whom  the  said  perMission  has  been  granted

 mills  and  the  dates  on  which  permission  was for  the  setting  up  of  rice

 granted?

 The  Minister  of  Seate  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  (a)  and  (b)

 Rajasthan  Government  have  recently  granted  permission  for  the  setting  up
 of  new  rice  mills  in  the  private  sector  The  Rice  Milling  Industry  (Regu.

 ation)  Amendment  Bill,  1968  will  come  into  force  only  when  it  is  enacted

 by  Parliament  The  question  of  regulation  of  permits  in  accordance  with

 the  Bill  therefore  does  not  arise

 (c)  A  statement  is  attached  [Placed  in  Library.  See  No,  L.T.  454-68]

 Post  Offices  in  Village  Panchayatj  in  Rajasthan

 *3962.  Shri  Meetha  Lal  Meena:  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  io  state

 (a)  whether  it  is  2  fuct  that  there  are  no  Post  Offices  at  a  number  of

 Samiti headquarters  of  the  Village  Panchayats  under  the  Panchayat

 Chaksu  (Jaipur)  in  Rajasthan

 (b)  if  so,  the  names  of  such  places  and  the  reasons  for  which  Post

 effices  have  not  keen  opened  ihere;  and

 (c)  the  nemes  of  Village  Panchayats  out  of  the  said  ones  where  post
 offices  are  proposed  to  be  opened  and  the  time  by  which  post  offices  would

 be  opened  there

 The  Minister  of  State  for  Parliamentary  Affairs  and  Communications

 (Shri  K.  Gujral)  (a)  Out  of  33  village  panchayat  headquarters  in  Chaksu

 (Jaipur)  Panchayat  Samiti,  Post  Offices  are  functioning  in  12  places

 (b)  Names  of  places  not  having  post  offices  are

 Kumariyas,  Katwaly,  Kereda  Khurd,  Toontali  Toomali  ka  Bas  nali

 Sawai  Madhosinghpura,  Jaiparkashpura,  Chhader  Kalan,  Badoyia,  Radoli

 Fhanpada  Kalan  Ajayrajpura,  Tikaria  Gujaran,  Tikaria  Meenan,  Ram

 Nagar,  Kheda  Raniwas,  Roopedi  Khurd,  Narpatpura,  Akodiya  and  Madoliya

 Meda.

 Post  Offices  sre  not  opened  at  the  Headquarters  of  village  panchayats
 a  matter  of  course.  Each  case  is  examined  separately  and  a  post  Office

 ordered  to  be  opened,  subiect  to  the  fulfilment  of  departmental  standards  re-

 farding  population  served,  distance  from  the  nearest  post  office
 and

 extent

 of  loss  etc.,  besides  availebility  of  funds.

 (0)  It  is  proposed  ६०  open  post  offices  at  Ajayarajura,  Kumariyas  and

 Toomali
 Ka  Bas  during  1968-69.
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 1968 14  लिखित  उत्तर

 महाकाली  कोयला  खानों  का
 परिसमापन

 3963.  श्री Ho  Ato  कौशिक :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 महाराष्ट्र  राज्य  में  area  जिले  में  महाकाली  कोयला

 खानों  का  दिवाला  निकल  गया  है  ;

 (@)  यदि  तो  कया  भविष्य  निधि  प्रयुक्त  के  पास  जमा  की
 गई  भविष्य

 निधि  करें  चारियों
 को  वापिस दे  दी  गई  है  ;  और

 यदि
 तो

 विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ग्रोवर  कब  तक  इसका  भुगतान  किये  जाने  की

 संभावाना  है  ?

 श्रम  तथा  पर्स  मंत्री  :

 जिन  दावों  के  बारे  में  पूरी  सूचना  प्राप्त  हो  गई  थी  उनको  निपटा  गया  है ं।

 सरकारी  परिसमापक  जिसके  पास  कमी  नेबर  ण्  दावों  का  अपेक्षित  विवरण  भेजने  के  लिए

 जनप्रियता  कर  दी  गई  है  ।  विवरण  प्राप्त  होने  पर  उपक  निपटारा  किया  जायेग

 करमें वारों  भविष्य  निधि

 3964.  Ato  कौशिक :  क्या  शरत  तता  पुर्वा  स  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  में  थू  और  रास्तो  कोयला  खानों  के  मालिकों

 ने  भविष्य निधि  की  बहुत
 सी

 राशि  नहीं  दी  है  ;

 स्पो प्रत्येक कोयला  खान  द्वारा  प्रिये  प्रंशदान  की  कितनी  राशि  नहीं  दी  गई  है  तथा

 1  1967  को श्रमिकों  से  कितनी राशि  इकट्ठ  की  गई  थी  ;  आर

 यदि  उपरोक्त
 भाग

 का  उत्तर  | है क  हो  तो  उस  शशि  को  वसूल  करने  के
 लिये

 कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 aq  तथा  पुर्वा स  मंत्री  :

 कोयला  खानों  से  भविष्य  निधि  अ्रशदा नों  नियोजकों  ak  कर्मचारियों  के

 हिस्से  की  )  शरीर  प्रशासन  भार  तथा  क्षति  को  निम्नलिखित  राशि  वसूल  करनी  बाकी है

 सुलझ

 (1)  बिलासपुर  14,54,145

 (2)  घुप  8,14,021

 (3)  शास्ति  5,63,643

 सम्पूर्ण  बकाया  राशि  की  वसूली  सम्बन्धी  सर्टिफिकेट  के  मामले  न्यायालयों  में  श्र  निर्णीत

 थड़े  हैं  ।
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 14,  1988
 नन

 विमान  द्वारा  कीट  are  श्रौषघधियां  छिड़कना

 3965.  Mt  जी०  एस०  बया  खाद्य  तथा  क्  ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  विमान  द्वारा  2  रुपये  प्रति  एकड़  की  दर  पर

 कीटनाशक  श्रौषधियां  छिड़कने  के  लिए  विमान  देने  कौर  गैर-सरकारी  विमानों  द्वारा  लिये  जाने  वाले

 किराये  के  खर्चे  के  कारण  2/  3  रुपये  की  श्री  सहायता  देने  की  योजना  त्याग  दी  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रवन  साहब

 :  जी  नहीं  ।  भारत  सरकार  के  विमानों  के  लिए  2  रुपए  प्रति  एकड़  की

 दर  पर  कीटनाशक  ्रौषंधियां  छिड़व ने  के  लिए  विमान  देने  अगर गर  री  किसानों द्वारा  लिये  जाने

 वाले  किराये  के  खच  के  कारण  “ 9  /  3  रुपये  की  अर्थ  सहायता देने  की  योजना  कपास  तरह

 तिलहन की  फसलों  तक  ही  सीमित  है  |

 प्रण्न  ही  नहीं  होता  ।

 भारत  में  खेती  योग्य  भूमि

 3966.  श्री  एथोस  श्री  श्र०  कण  गोपालन :

 श्री  प०  गोपालन  :  श्री  ज्योतिर्मय  बस

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कृषि  योग्य  भूमि  का  क्षेत्रफल  कितना  है

 कितनी  भूमि  में  नियमित  रूप  से  खेती
 की

 जाती  है  ;  कौर

 बिना  काश्त  की  भूमि  कितनी  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहन

 :  तथा  भूमि  उपयोग  आंकड़ों
 के  अन सार  कृषि  योग्य  भूमि के

 वास्तव  में  खेती  किए  गए  क्षेत्र  कौर  बिना  खेती  किए  गए  ब्च्  के  सम्बन्ध  में  अनुमान  नवीनतम

 बर्ष  1964-65  के  लिए  उपलब्ध  दित्ता  नीचे  दिया  गया  है  :---

 1  खेती  के  योग्य  भूमि
 :  हजार  हैक्टर

 137,916.
 बोया  गया  कुल  क्षेत्र

 11,132: वर्तमान  परती  भूमि

 9,  168. वर्तमान  भूमि  के  अतिरिक्त  परती  भूमि

 खेती  योग्य  बेकार  पड़ी  भूमि  17,362
 ः

 मिश्रित  फरलो  तथ  ५  पन्नों  चाशनी

 भूमि  जो  कुल  बोए  गए  क्षेत्र  म॑  शामिल  नहीं  है  4,218

 1,7  9.796. जोड़  से
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 2.  बेती  किया  गया  क्षेत्र  नभ  उपरोक्त
 मद

 तथा  arte  1,49,048  |

 3.  ध्वनि  खेती  किया  गया  क्षेत्र  अर्थात  उपरोक्त  मद  (4)  तथा  भा

 जोड़ 30,  748

 खेती  योग्य  बेकार  पड़ी  भूमि  के  बड़े  भाग  में  बहुत  श्रमिक  लागत  पर  ही  खेती  की  जा  सकती  है  ।

 बिना  रेती  किए  गए  क्षेत्र  का  यह  अनुमान  छह  तथा  खेती  के  लिए  श्रनपलब्ध  क्षेत्रों  वाली

 भूमि  जिसमें  सड़क  रेल  सड़क  बनी  हुई  है  या  पानी  भरा  न  हे  या  जिसमें  पहाड़  रेगिस्तान

 ais  हैं  शामिल  नहीं  हैं  ।

 प्रवान  मंत्री  की  खाद्य  प्रो  कृषि  त॑  गठन  के  महानिदेशक के  साथ  भेट

 3967.  श्री  पो  रामसती  :  भी  भगवान दास  :

 शी  श्र०  क०  गोपालन  श्रीमती  सुशीला  गोपालन
 :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  महानिदेशक  8  1968  को  प्रधान  मंत्री  से  मिले

 थे  शर  उन्होने  उन  के  साथ  बातचीत  की  थी  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अभन्नासाह

 शिन्दे )
 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  महानिदेशक  ने  प्रधान  मंत्री  से  एक  ara

 विचार-विमर्श  किया  था  |

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 विरोधी  दलों  के  नेतायों
 के  भाषण

 3968.  श्री  द०  राठ  परमार

 भी  रा०  की ०  अमीन  :

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सत्तारूढ़  दल  ने  गुजरात राज्य  में  मेहसाना  निर्वाचन  क्षेत्र  में
 विधान

 सभा  के  अभ्यर्थियों  के  निर्वाचन  के  सम्बन्ध  में  दायर  की  गई  रिट  श्रजियां  में  विरोधी  दलों  के

 म्रथवा  कुछ  wey  व्यक्तियों  द्वारा  दिए  गए  भाषणों  की  पुलिस  द्वारा  तैयार  की  गई  रिपोर्टों  का  उपयोग

 किया है  ;

 क्या  सत्तारूढ़  दल  के  भ्रभ्य्थियों  के  लाभ  सरकारी  संसाधनों  का  उपयोग  किया  जा

 सकता है  ;  कौर

 (7)  क्या  आवश्यकता  पड़ने  पर  कौर  मांगने  पर  सत्तारुढ़  दलन  के  नेताओं  द्वारा  दिए  भाषणों

 का  रिको  विरोधी  दलों  को  भी  दिया  जाता  हे  ?

 विधि  उपमंत्री  मोहम्मद यूनुस  सलीस  जी  नहीं  ।  ऐसा  प्रतीत होता  है  कि  मे  हुसना

 सभा fated ae  से  श्री  कान्ति  प्रसाद  जयशंकर  याज्ञनिक  के  निर्वाचन  पर  आपत्ति  करते  वाली
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 eft  rt fer  रा सफ कोप  ्  re  परतें  ATT
 फ्र  की  गई

 निर्वाचा न् सोन  ae
 दे  पुलिस  अाफिसरों  द्वारा

 रिपोर्ट  किए  गए  भाषणों  की  प्रतियां  अर्जी  दार  द्वारा  अ नन  दर्ज प्रजा  स भ  १ rf  के  पतय  नों  केरूप  में  फाइल  की  गई  थीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 एपीजे  शिपिंग  लाइंस

 3969.  थी  मघ  क्या  खद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1967  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाघीश

 घाल  के  समक्ष  पसंद  सदस्य  श्री  जाज  फरनेंडीज  के  विरुद्ध  दायर  चु  नाव  याचिका  में  भूतपूर्व  खाद्य

 निदेशक  द्वारा  दिये  गये  साक्ष्य  की  कौर  दिलाया  गया  है

 किन  परिस्थितियों में  निदेशक  तथा  डिपो  )  ने  एपीजे  का  मामला  खाद्य  निदेशक

 शो  वापिस  भेज  दिया  था  इसके  बारे  में  खाद्य  महानिदेशक  की  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ;  झर

 ऐसे  मामलों को  निपटाने  में  क्या  रतिक्रिया  अपना  जाती  ?

 कृषि  ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 fared )  जी

 माननीय  सदस्य  का  आशय  महानिदेशक खाद्य  से  है  क्योकि  खाद्य  विभाग

 में  खाद्य  का  कोई  पद  त  था  ।  फाइल  जो  कि  एक  सरकारी  दस्तावेज  होती  यह  बतलाती

 है  कि  निदेशक  तथा  ने  महानिदेशक  खाद्य  को  निम्नलिखित सुझाव  के  साथ
 इसे

 धरती  किया  था  :--

 हेम  प्रदेश शिक  निदेशक  (  मद्रास  से
 कहे

 कि  वे  उ'-निदेशों.में से  एक  को  कोचीन  भेजें

 महानिदेशक  खाद्य  ने  उस  पर  इस  प्रकार  नोट  लिखा  था
 :--

 इसे  झ  प्रीत  त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है

 होता  था  वित्तीय  कठिनाइयों के  ware हाल  कि  विभिन्न  श्रेणी  के  मामलों  को  उनकी  मह

 निपटाने  रत  कार्य  विधि  संबंधी  र  अन  देश  हैं  तो  भी  कोई  f  कभी  ara  विधि  नहीं  है  जो  कि

 प्रीत त  मामले  ज  से  प्रत्येक  प्रकार  के  मामले  के  लिए  लाग  हों  ।

 Export  of  sugar

 3970.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Food  ang  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  names  of  ccuntries  to  which  sugar  was  exported  during  the  last

 three  years,  and  the  quantity  exported  to  each  of  these  countries;  and

 (b)  the  amount  cf  foreign  exchange  earned  thereby?

 The  Minister  of  Stale  ip  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Cooperation  (Shri  AnnaSaheb  Shinde)  (a)  and  (b),  A

 statement  is  placed  on  the  Table  (Placed  in  Library.  See  No.  LT.455-68)

 Divorces

 *3971.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the
 Nise,
 Minis  ter  of  Law  be

 pleased  to  state
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 (a)  the  number  of  applications  seeking  to  Obtain  divorce,  received  by
 the  Delhi  Courts  during  the  period  from  January,  1954  to  December,  1967,
 yearwise;  and

 (b)  the  number  of  applications  out  of  them  declared  valid  and  of  those
 declared  invalid,  yeaiwise?

 The  Deputy  Minister  of  Law  (Shri  Mohd.  Yunus  Saleem):  (a)  and  (b).
 A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.  (Placed  in  Library  .  See  Na
 L.T.  456-68).

 Slaughter  House  in  Shahdara  (Delhi)

 3972.  Shri  Ram  Gopal]  Shalwale:

 Shri  Onkar  Lal  BerWa:

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  residents  of  Shahdara,  Delhi  have  de-
 manded  the  removal  of  the  slaughter  house  situated  in  the  thickly  populat-
 ed  area  of  Shahdara:

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  said  slaughter  house  is  situated
 near  two  temples  which  causes  great  inconvenience  to  the  worshippers  and
 causes  insanitation  also;

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  isSUe  orders  to  the  Delhi  Ad-
 ministration  to  remove  the  slaughter  house;

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (e)  when  the  said  slaughter  house  and  the  temples  were  constructed?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Developirent  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  to  (e).  The

 informatiou  is  Leing  collected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha,
 in  due  course.

 F.C.I.  Warehouses

 3973.  Shri  Ram  Charan:  Will  the  Minister  of  Foog  and  Agriculture  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  capacity  of  werehouses  possessed  by  the  Food  Corporation  of
 India  for  storing  toodgrains  and

 (b)  the  amount  of  expenditure  incurred  per  quintal  on  storing  food-
 frains

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  ang  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  Ab  2111
 million  tonnes  as  on  31-1-1968.

 (b)  The  cost  of  storing  foodgrains  on  account  of  rent  of  godowns  and
 establishment  charges  was  Rs,  1.40  per  quintal  approximately  for  1966-67.

 कृषि-श्रौद्योगिक  निगमों

 3974.
 श्री  शिव  चन्द  झा

 :  क्या
 ख  च्

 तथा
 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि
 सरकार

 ने  कुछ  राज्यों  में  कृषि  औद्योगिक  निगम  स्थापित  किये  हैं  ?
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 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  re  इन  निगमों  के  कायें क्या  होंगे  ;  भ्र ौर

 अब  तक  यदि  कोई  विशिष्ठ  सफलता  प्राप्त  हुई  है  विशेष  कर  बिहार  तो  क्यो ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रन्तासाहव

 बन्दे  )  :
 जी  a

 शब  तक  west  बिहार

 मैं सुर  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसी  कार्पोरेशनों  की  स्थापना  हो  चुकी  है  ।  इन  कार्पोरेशनों
 के  मुख्य

 कलाप  निम्नलिखित  हैं
 :  +-

 1.  ऐसे  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देता  जिनका  सम्बन्ध  खाद्य  के  परिरक्षण  तथा

 संभरण  स  हूँ  ।

 2.  कृषि  तथा  सम्बद्ध  उद्योगों  में  लगे  हुये  व्यक्तियों  को  सहायता  करना  ताकि  वे  खपत

 काय  कलापों  में  नवीनतम  विधियों  का  प्रयोग  कर  सकें  ।

 ५.  कृषि  मशीनों  व  औजारों  कौर  विधायन  मछली  पालन  कण

 सम्बन्धी  war  उद्योगों  क ेउपकरणों  का  वितरण  करदा

 4.  कृषि  विषयक  खादानों  के  कारगर  वितरण  को  शुरू  करना  या  इस  कार्य  में  सहायता

 प्रदान  शौर

 5.  कृषकों  तथा  कृषि  उद्योगों  के  सम्बन्धित  व्यक्तियों  का  तकनीकी  मागं दर्शन  करना  कि

 उनके  कर्नल  नवीन  रूप  म  चलते  रहें  ।

 1968  के  पन्त  तक  बिहार  कोर्सो  रोशन  ने  5408  डीजल
 पम्प  लगभग

 100  बिजली  के  पम्प  88  ट्रैक्टरों  तथा  6  पावर  क्रेशरों  के  वितरण  की  व्यवस्था  की  है  ।

 नने  चैकों  बिकी  ता  थे  ras  होने  वाले  लगभग  30  0  एक्टरों  के  वितरण  के  विधय  में  पहले

 ही  प्रबन्ध  कर  लिये  er

 बेकारी  बीमा  योजना

 3975.  श्री  यशपाल
 क्या

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  देश  में  बेकारी  बीमा  योजना  के  संबंध  में
 कोई  अन्तिम

 निर्णय

 कर  लिया  कौर

 यदि
 तो

 अन्तिम  निर्णय  कब  किये  जाने की  संभावना है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री
 :  जीनहीं

 स्थायी  श्रम  समिति  की  जिसने  इस  विषय  पर  सितम्बर में  हुई  भ्र पनी

 बठक  में  विचार  प्रस्तावित  योजना  को  राज्य  सरकारो ंके  पास  उनके  विचार

 जानने  के  लिये  भेज  दिया  गया  अधिकांश  राज्य  सरकारों  से  उत्तरों  की  अभी  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  राज्य  सरकारों  के  विचार  जानने  के  बाद  इस  मामले  को  स्थायी  श्रम

 समिति  के  सामने  रखने  का  विचार  है  |
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 लिखित  उत्तर

 कमी  बाल  क्षेत्रों  के  लिये  दिये  ये  नेह  तथा  सोयाबीन  के  तेल  का  बचा  जाना

 3976.  श्री  रास  चरण  :  क्या  खद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 अमरीका  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  तथा  विहार के  कमी  वाल

 क्षेत्रों  की  सहायता  के  लिये  दिये
 गये  गेहूं तथा

 सोयाबीन के
 के  तेल

 को  बेचने  के  श्रपराध  में

 उत्तर  प्रदेश  के  जिला  बुलन्दशहर के  ग लॉवठी  के
 तेरह  व्यापारियों

 को  3  1967  को

 गिरफ्तार  गया  कौर

 यदि
 तो  संबंधित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 काष  ,  सामुदायिक  विकास
 तथा

 सहकारिता  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  श्रन्नासाहब

 शिन्दे) : (क) जी नहीं । जी  नहीं

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 Incidents  of  Gherao  in  Kerala  State

 3977.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Reha-

 bilitation  be  pleased  io  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  recently  there  had  been  incidents  of
 of  the  management  and  employees  of  the  tea  plantations  in

 Munnar  area  o!  Kerala  State:

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  pressure  is  being  put  on  the  Kanan
 Devan  fills  Froduce  Company  Ltd.  to  recognise  a  trade  union  having
 minority;

 (c)  whether  it  is  further  a  fact  that  vehicles  of  the  said  company  were
 damaged  and  an  employee  was  badly  manhandled;  and

 (d)  1f  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi):  (a)  to  (d3.  In-

 dustrial  reiations  in  this  Undertaking,  fall  within  the  jurisdiction  of  the
 State  Government  of  Kerala.

 Expenditure  on  Rationing  in  Delhi

 3978.  Shri  S.  C.  Samanta:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  expenditure  being  incurred  monthly  ang  annually  in  keeping
 ( the  rationing  machinery  going  on  (i)  salaries,  Adi  i)  allowances,  (iil) ह  rentals,

 and  (iv)  other  expenses  in  Delhi;

 (b)  the  percentage  of  expenditure  which  is  being  borne  by  the  Central]
 Government;  and

 (0)  whether  the  burden  of  the  expenditure  80.0  incurred  falls  wholly  on
 the  consumers?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasghib  Shinde):  (a)  A  statement
 is  attached.  (Placed  in  Library.  See  No.  LT  457-68).

 (b)  The  expenditure  is  met  out  of  the  area  budget  of  the  Delhi  Adminis-
 tration  controlled  by  the  Ministry  of  Home

 Affairs,

 (c)  Yes.  Sir.
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 गुजरात  का  सहा-डाकपाल

 3979.  श्री  द०  रा  परमार :

 थ्री  रा०  कि०  gaia :

 थी 0.0  न०  सोलंकी

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे कि

 क्या
 राज्य

 के
 महा  (  पोस्टमास्टर  के  व्यवहार के  संबध

 में  30  1968 के  जनसत्ता  में  छपे  इस  समा  वार  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया

 गया  कौर

 यदि  तो
 इस  संबंध  में  सरकार का

 क्या
 कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 रियाल  |  ह
 सं  परद  तथा पं  दार  विभाग  में  राज्य  पत्री  इन्द्र  कुमार  ु  SUNT  /  (१)

 जी
 नहीं

 ऐसा  मालम  पड़ता  है  कि  उस  दिन  के  जनसत्ता  में  इस  प्रकार का  कोई  समाचार नहीं  छपा  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता
 +

 एमजे  Miia  लाइन्स

 3980.  मधु  लिमये
 :  क्या  waar कृषि  मंत्री  यह  बताने की  पा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1967
 में  बम्बई  उच्च

 न्यायालय  के

 कॉन्टक्ट  ला  के
 समक्ष  संसद  सदस्य  श्री  ate  फरनेंडीज  के  face  चुनाव  याचिका  के

 संबंध  में  भूतपूर्व  खाद्य  महानिदेशक द्वारा  दिये  गये  साक्ष्य  की  दिलया  गया
 है  ;

 क्या  एपीजे  शिपिंग  लाइन्स  द्वारा  era  जहाज  कमांडरों  को  अजे  गये  परिपत्र  के

 परिणामों  तथा  इस  फर्म  को  काली  सूची  में  रखने  की  आवश्यकता  संभाव्यता  या

 इस  पर  अ्रभियोग  चलाने  के  बारे  में  में  विधि  मंत्रालय  महान्यायवादी  या

 सालिसिटर  जनरल की  राय  मांगी  गई  थी  ;

 क्या  इस माध् ले  में  जांच  के  लिये  केन्द्रीय  अभिकरण सहायता  मांगी  गयी

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण

 )
 ~~

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहुब

 पो
 जी

 हाँ
 ।

 ate  जी  नहीं  ।

 fare से  ऐसा  न  करने  के  बारे  में  किन्हीं  विशिष्ट  का  ot  का
 पता  नहीं

 चलता

 स्पष्टतया  उस  समय  सरकार के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिये  ख
 दय  निगम  ने  सारी  एहतियाती

 कार्यवाही की  इस  लिये  स  देशवासी  करना  आवश्यक  नहीं था  ।
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 a  एए

 wim  शिपिंग  लाइन्स

 3981.  श्री  wy  लिमये  :
 क्या  खद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का
 ध्यान  1967

 में
 बम्बई  उच्च  न्या  के  न्याय  घिर

 कान्टावाला  के  समक्ष  संसद  सदस्य  श्री  जाएं  फरनेंडीज  के  विरुद्ध  यर  चुनाव  याचिका  के  संबंध

 में  मूत पू वं  ह्दय  महानिदेशक  द्वारा  दिये  गये  साक्ष्य  की
 ate  दिलाया

 गया
 है

 क्या  निदेशक  तथा
 ने  कोचीन

 में  की  गई
 ज  ज  पड़ताल के परिण मां के  परीक्षण  मां

 के  बारे  में  झपने  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  कोई  प्रतिदिन  प्रस्तुत  किया  ak

 यदि
 तो  उसका

 ब्यौरा  क्या  है
 !

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 जी  ati

 जी  नही ं1

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 Smuggling  of  Foodgrains  into  N  epal Uppal

 3982,  Shri  Gunnand  Thakur:  Will  the  0/  दि a.  42  द  wL  of  Food  and  Agricul-

 ture  be  pieased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  spite  of  devaluation  of  Nepali  rupee  in

 areas  on  Indo-Nepal  border,  Indian  grain  is  being  smuggled  into  Nepa]  om

 a  large  scale;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  smuggling  is  going  on  due  to  com-

 paratively  very  high  food  prices  prevalent  in  those  areas;

 (0)  whether  it  is  further  a  fact  that  due  to  imposition  of  levy  in  border
 areas  the  Indian  traders  are  unable  to  purchase  foodgrains  even  a  thigh

 prices;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  propose  to  withdraw  levy  from  porder

 areas  to  stop  large  scale  smuggling  there  so  that  foodgrains  could  be  import-

 ed  from  Nepal  as  before  and  if  so,  by  when  and  if:  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  and  (0).  Un-

 der  the  Indo-Nepal  Treaty  of  Trade  and  Transit,  there  can  be  no  restric-

 tion  on  the  movement  of  foodgrains  between  India  and  Nepal,  The  question

 of  any  smuggling  of  foodgrains  from  India  to  Nepal  does  not  arise.

 and  (d).  The  price  at  which  levy  rice  is  collected  has  been  fixed  at

 a  reasonable  level  and  there  should  be  no  difficulty  on  the  part  of  Indian

 traders  to  purchase  rice  at  reasonable  prices,  The  question  of  withdrawing

 the  levy  does  not  therefore  arise.

 Elimination
 of  middlemen  in  disposa]  of  agricultural  commodities  by

 Farmers

 2984,  Shri  Shashj  Bhushan  Bajpayai:  Will  the  Minister  of  Food  and
 Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  drawn  up  any  scheme  for  the  protection
 of  farmers  from  the  clutches  of  Commission  Agents  after  the  harvesting  of

 tobacco,  cotton  and  gr  dnut;  and
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 (b)  if  so,  ibe  details  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  aud  Cooperation  (Shri  Annasahip  Shinde):  (a)  Government  of

 India  have  taken  several  measures  for  preventing  the  exploitation  of  the

 primary  producers  by  the  middlemen  in  the  disposal  of  their  produce.

 These  include  Regulation  of  Markets,  Grading  at  producers  level  and  Ex-

 tension  service.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.  (Placed  in  Library.

 See  No.  LIT  458-69).

 खोनी  सिलों  के  क्यारियों  के  लिये  सज  री  बो

 3985.  श्री  जुगल  मंडल  :

 श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :

 क्य  श्रम  तथा  पर्वा स  मंत्री  19  जलाई  1967  के  शझ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  6070

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  चीनो  मिलों  के  कर्मचारियों के  लिये  1962  के  मजूरी  बोर्ड  के  बारे  में  पूछी  गई

 जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई  अस्रार

 यदि  हां
 तो

 मजूरी  बोर्ड  के
 निर्णयों

 को  क्रियान्वित करने  के  लिये  क्या
 कार्यवाही

 की  गई

 ज्ञ

 |
 |

 एक  विवरण  जिसमें  राज्य  सरकारों श्रम  और
 पुनर्वास  मंत्रो

 :  जी  हां

 मे  मालूम  की  गई  स्थिति  दी  गई  है  सभा  की  मेज़  पर  रख  दिया  गया
 है  |

 हलम  मं
 गया

 देखिए  संख्या  एल०  टोल  459--68]

 प्रबंधक  इन  पर  क्रियान्वित  करें  इसके  लिए  संबधित  राज्य  सरकारें  प्रयत्न  कर  रही  हैं  ।

 ‘Construction  df  Warehouses  in  Western  and  Eastern  Nimad  Khargon  area

 3986.  Shri  ShaShi  Bhushan  Bajpai:  Will  the  Minister  of  Food  and

 Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  additional  warehouses  proposed  to  be  opened  by

 Government  in  1968-69  in  order  to  store  foodgrains;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  construct  a  warehouse  in  Western

 and  Eastern  Nimad  Khargon  area  f  or  distributing  the  foodgrains  in  tribal

 areas  due  to  absence  of  rail-road  link  there  during  the  monsoons?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  The  Food  Cor-

 poration  of  India  has  already  plans  for  construction  of  16  godowns  during

 1968-69.  Iurther  proposals  for  construction  of  godowns  during  1968-69  are

 at  present  under  the  active  consideration  both  of  the  Government  and  the

 ‘Food  Corporation  of  India.

 (0)  No,  Sir.
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 विल्लो  qe  योजना

 3987.  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा
 :

 कया  खाद्य
 तथा  कृषि  मन्त्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना
 के  हिसाब  किताब से  पता  चला  था

 कि  31  1965 तक  दी  गई
 5

 लाख  रुपये  की  ग्रीम  धनराशि  का  समायोजन  नहीं  किया  गया

 )  क्या यह  भी  सच  है
 कि

 छोट  छोट  देनदारों  से  वसूल
 की  जाने  वाली  A

 लाख  रुपये को  धन

 राशि  31  दिसम्बर  1965
 तक  वसूल  की  जानी  चाहिये  थी  परन्तु  वह  वसूल  नहीं  हुई

 इस

 राशि में  1961-62 की  पुरानी  धन  राशि  भी  सम्मिलित

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वह  1963  से  वर्ष  1965  तक  की  अवधि  के  बाकी  37,495

 era  का  कोई  हिसाब  नहीं  रखा  गया  है  ;

 यदि हां  तो  इन  बूटियों  के  संबंध  में  श्र  दायित्व  निश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  fate  क्या  उल्लिखित  धनराशि  we  वसूल  कर  ली  गई  है  कौर  उसका  समायोजन  कर  लिया
 गया  अर

 1967
 के  aq  तक  विविध  देनदारों  से  ager की  जाने  वाली धन  राशि

 थी प्र ौर  प्रेरित  धन  राशि  के  रूप  में  कितनी  धन  राशि  का  समायोजन  अभी  तक  नहीं  किया  गया  है  और

 ये  धन-राशियां  किस  अवधि  से  संबंधित हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्वन्नास:हब

 fare
 ):  31-12-1965 को  प्रेरित  धन  के  रूप  में  4.  og  लाख  रुपये की  रकम  बकाया

 थी

 (a)  31-12-1965  को
 फुटकर  देनदारों  से  वसूल  होने  वाली

 4.  34  लाख  रुपये  को
 रकम

 बकाया थी  ।  इस  में  से  29-  2]  968  को  72,  920  रुपये  की  रकम  बकाया  थी  में  9,  301  रुपयें

 की  वह  रकम भी
 शामिल  है  जो  1961-62 से  बकाया

 ।

 1963 से  1965  की  अवधि  में  दुग्ध  केन्द्रों  पर  होने  वाले  दूध  की  बिक्री  में

 37,495  रुपये  की  रकम  का  समायोजन  होना  था  |

 असंगति  का  निपटारा  किया  जा  चुका  है  श्र  जहां
 आवश्यक  समझा  गया  वसूली की

 गई

 को  केवल  6,131  रुपये  की  रकम  की  वसूली  बकाया  थी  ।  इसके  निपटारे के  विषय

 में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 (=)  31-3-1967 को
 श्रीराम  घन  व  फूटकर  लेनदारों

 की  स्थिति निम्न  प्रकार  ——

 अग्रिम धन  *  4,09.972

 16,53,018  रूपये
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 उपरोक्त  राशियों  का  वर्षवार  विवरण  निम्न  प्रकार  है

 ay  faq  धन  फटकर  लेनदार

 1959-60  388

 1960-61  1,242

 1961-62  686

 1:962-63  105  29  80

 1963-64  36.84 94,485

 1964-65  39,715  29  481

 1965-66  31,437  61,112

 1966-67  2,44,  230

 oD
 व

 460

 4,  09,972  16.53,  018

 ee  ee  क्

 इंजीनियरी  के  सामान  कला  स्टाक

 3988.  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा  :
 क्या  संचार  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभाग  का  इजीनियरी  के  सामान  का  स्टाक  1962-63, 196  3-

 64  कौर  1964-65  के  दौरान  विभाग  की  वारिक  खपत  की  अपेक्षा  चार-पांच  गुना  अधिक

 यदि हां  तो  उस  सामान  में  से  कितना  खराब  हो  गया
 था

 कितना  काम  में  लाये  जाने

 योग्य  नहीं  रहा  था  तथा  इस  में  से  कितना  आयातित

 19666  कौर
 1966-67

 के
 दौरान

 कितना  सामान  खरोदा  गया
 उसमें  से  कितना

 काम  में  लाया  गया  था  are  ़  कितना  बेचा  कौर

 वार्षिक  खपत  की  तुलना  में  अधिक  सामान  रखने  कारण  क्या  था  ?

 प्त  वार  विभाग  में  राज्य  मं  तरो

 इस  हमार

 :

 (*)

 जी  नहीं  ।

 aq  खराब  ain  स  ह  सादे  वर्ष  के  दौरान

 जाने  योग्य  आयात  किया

 सामान  मामन  किया

 1  91  2-10 3  0.08  0.36  1,96.58

 1963-64  3.02  3.78  4,65. 50.0

 1964-65  2.  09  33

 अकड़ लाख  रुपया  में
 814.33

 mn nn
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 वर्ष  खरीद  काम में  लाया  31  को

 गया  स्टाक में  बाकी

 1965-66  22,49  14,05 20,82

 1966-67  21,60  21,04  14,61

 आंकड़े  लाख

 सालाना  खपत  की  तुलना  में  स्टाक  अधिक  नहीं  है  अर
 संस्थापन-कार्यो  प्रायोजनाओं

 में  चालू  रखने  ate  किसी  भी  समय  होने  वाली  आवश्यक  कौर  श्रप्नत्याशित  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए

 ज़रूरी है  ।

 भारत  में  पंजीकृत  कारखानों  तथा  उनके  कर्मचारियों  की  संख्या

 3989.  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा  :
 क्या  श्रम  ह: (॥  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पंजीकृत  कारखानों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  इनमें  कितने  व्यक्ति  काम  कर  रहे

 1966  में  ऐसे  कारखानों  की  संख्या  कितनी  थी  तथा  उनमें  कितने  कर्मचारी  थे  तथा

 1968  में  उनकी  संख्या  कितनी  होने  का  अनुमान

 सरकारी  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ऐसे  कारखानों  की  संख्या  कितनी-कितनी

 क्या  मन्दी के  कारण  1968  में  कर्मचारियों  की  कोई  छटनी  की  गई

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  की  छंटनी  की  गई  थी  तथा  छंटनी  किये  गये  व्यक्तियों

 को  रोजगार  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 स  तथा  पुनर्वास मंत्री
 :  :  वर्ष  1966  के  संबंध में  उपलब्ध

 सुचना  के  अनुसार  कारखाना  1948  ह अन्तगत  पंजीकृत  कारखानों की  कुल  संख्या

 64,516  थी  उनमें  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  4  ण  87,  000  थी  ।  1968 के  संबंध

 में  यह  सुचना  कभी  तक  उपलब्ध  नहीं है  ।

 1966  में  सरकारी  क्षेत्र  पौर  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  पंजीकृत  कारखानों की  संख्या  क्रमशः

 3,245  61,271  थी  |

 ate  छटनी  की  संख्या  यदि  कोई  है  मालूम  नहीं
 क्योंकि  1967  के  तदनुरूपी

 wing  कभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  मंदी  के  कारण  कितनी  छटनी  इस  बारे  में
 भी  कोई  सूचना

 उपलब्ध  नहीं  है
 ।  रोजगार  दफ्तरों  की

 सुविधाएं  रोज़गार  ढूढ़ने
 वाले  व्यक्तियों  के

 साथ  छंटनी

 किये  गये  कमेंचारियों को  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 भविष्य निधि  झ्रायुक्त  के  अधीनस्थ  कर्मचारी

 3990.  श्री  स०  मो०  बीजों  :
 कया  श्रमਂ  तथा  पुनर्वास  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  हाल  ही  में  भविष्य  निधि  aged  के  ग्रीन  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  द्वारा

 कोई  मांग-पत्नी पेश  किया  गया
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 यदि  तो  उनकी  मांगें क्या  श्र

 उनकी  मांगों
 को

 पूरा  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 शम  पुनर्वास स  मंत्री  जयसुखलाल हाथी

 मांग-पत्र  की  एक  प्रति  सभा  की  मेज़  पर  रख  दी  गई  है  ।  में  रखी  ng

 लिये  संख्या  टी ०  460--68]

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  इस  समय  किसी  कार्यवाही  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  है  ।  इन

 मांगों
 पर  केन्द्रीय न्यासी  कर्मचारी  भविष्य  निधि  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Rickshaw  Pulling

 3991,  Shri  Onkarlal  Bohra:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabili-
 tation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  system  of  rickshaw
 pune

 by  men  is

 prevalent  in  Calcutta,  the  biggest  city  of  the  country; an
 (b)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  to  polish  this  inhuman

 system?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi):  (a)  Yes

 (b)  Information  is  being  collected  and  will  be  laig  on  the  table  of  the
 a  a

 परिचय  बंगाल  में  खाद्यान्नों
 का  समाहार

 3992.  श्री  रविवार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  कि

 कया  उनका  ध्यान  कलकत्ता  से  छपने  वाले  समाचा  पत्र  स्टेट समे नके के
 16  फ

 1968  के  प्रक म  छपी  इस  प्राणायम  ख़बर की  प्रोर  दिलाया  गया है  कि  पश्चिम  बंगाल  ने  अत्र  तक

 1,4  5,  000  मीट्रिक टन  चावल का  समाहार  किया है  यक  निर्धारित  लक्ष्य  700,000  पी ट्रक

 टन  था  तथा  समाहार की  द  र  एक  सप्ताह  में  000  मीट्रिक टन  से  गिर  कर  इस  समय  3,000  मीट्रिक

 टन  रह  गई  है  जब  कि  खुले  बाजार में  मूल्य  इतने  भ्रमित  हैं  कि  उपभोक्ता वहां  नहीं
 जाते

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  श्र

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नासफ्हूब

 शिन्द े)
 जी  हां  ॥

 ate  स्टेट्समैन में  प्रकाशित  श्रधिप्नाप्ति
 की

 साप्ताहिक  दर ठी
 क

 नहीं  हैं
 ।  वास्तविक

 अधिप्राप्ति  बहुत  अधिक  यद्यपि  यह  सच  है  कि  फरवरी
 में

 झधिप्राप्त  मात्रा  अपेक्षाकृत  कम  थी  ॥

 1968 में  प्रचधि्भाप्ति की दल में की  दल  में  गिरावट  आने  को  मुख्य  कारण  अधिक  राजनीतिक

 स्थिरता  att  पुलिस  का  कानून  तथा  व्यवस्था  बनाए  रखने में  लगे  रहना  था  जिससे  अधिशेष  जिलों

 र  सांविधिक राशन  वाले  क्षेत्रों  को  हद  बन्दी  कम  प्रभावशाली  ढंग  से  की  जा  सकी  झ्र ौर  खुले  बाजार

 मे  भावी  में  बढ़ोतरी  हो  गयी  ।  फ
 रवरी  के  दूसरे  पखवाड़ ेमें  अधिप्राप्ति की  दर  में  सुधार  हुआ है  ।
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 श्रायाकट  योजना

 3993.  श्री  जी०  एस०  :
 क्या  खाद

 तथा  कृषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नागार्जुनसागर परियोजना  के  पहले  प्रकट  के  दौरान  झा या कट  योजना  के  द अ्रन्तगत

 कराने  वेली  भूमि  की  कृषि  योग्य बं  नाते  के
 लिये  कया  प्रबन्ध  किये

 गये  हैं  ;  भ्र

 क्या  इसਂ  प्रयोजन  के
 लिये  भ्रपेक्षित  बुलडोजरों  के  श्रायात  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  की

 मंजूरी दी  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 :
 एग्रीकल्चरल  रिफाइनैंस्स  का  रपोरेशन

 की  सहायता से
 8.  30  करोड़  रुपये  की

 मानति  लागत  पर  नागार्जुनसागर परियोजना  की  प्रथम  ग्र वस् था  में
 2.  90

 एकड़  भूमि
 क

 एकसार  करने  र  विकसित  करने  सम्बन्धी  एक  योजना  राज्य  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  है  |

 जी  हां
 ।

 भूमि  सुधार  तथा  भूमि  विकास  कार्य  हेतु  मशीनरी
 की

 खरीद  के  लिए
 1966-67 में  31.  50  लाख  रुपये  और  सन्‌  1967-68 में  30  लाख  रुपये  की  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।

 Annapurna  Mills,  Varanasi

 3995.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Food  ang  Agriculture  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  proprietor  of  Annapurna  Mills,  Varanasi
 sent  a  fictitious  report  to  Government  in  respect  of  maida,  sooji  and  atta
 released  by  the  mill  during  the  period  from  the  28th  July,  1967  to  7th
 August,  1967  without  getting  them  tested  by  the  Chemist;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  conducted  an  inquiry  into  the
 matter;  an

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  c¢  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahed  Shinde):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (0),  Do  not  arise.

 Allotment  of  forest  land  in  Kangra  District

 3996.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be
 Pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2959  on  the
 5th  December,  1967  regarding  allotment  of  forest  land  in  Kangra  district
 and  state:

 (a)  whether  the  requisite  information  has  since  been  collected  and  if  so, the  details  thereof?

 cases;
 (b)  the  ground  on  which  allotment  of  land  has  been  made  in  different

 (c)  whether,  before  allotin  g  land,  Government  had  issueg  any  instruc-
 tions  to  the  Panchaya  ts  tc  verify  the  names  of  persons  who  already  owned
 houses  or  land  and  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  when  Governme  nt  received  complaints  from  the  Members  of  Parlia-
 ment  and  village  peopl  e  regarding  unjustified  allotment  of  land,  the  number of  complaints  receive  d  and  the  action  taken  thereon?

 The  Minister  of  State  is  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community Development  and  Co-  operation  (Shri  M.  ह
 GurupadasWamy);  (a)  Yes,  Sir The  Himachal  Prade  sh  Administration  ha

 cases  o  f  allotment  to  those  having  houses
 e  reported  that  the  numebr  0

 allotme  but  no  land  is  33  ang  that  no nts  have  been  made  to  those  having  land,
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 (b)  and  (c).  The  Union  Territory  Administration  have  reported  that
 allotments  are  made  under  Rules  8  and  10  of  the  Punjab  Village  Common
 Land  Rules,  and,  therefore,  no  further  instructions  needed  to  be  issued.

 (d)  Apart  from  the  complaint  received  from  Shri  Hukam  Chand
 Kachwai,  Member  of  Parliament,  on  SePtember  13,  1967,  which  was  for-
 warded  for  necessary  action  to.  Union  Territory  Administration,  no  other
 complaints  are  reported  1o  have  been  received  by  them.

 Agitation  by  Postmen  ang  Class  IV  Employees  of  P&T  Department
 *3997.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Communications  be

 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Postmen  and  Class  IV  employees  of
 Posts  and  Telegraphs  Department  had  decided  to  launch  an  agitation  on  the
 15th  February,  1968;

 (b)  if  so  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  in  the  matter?

 The  Minister  of  State  for  Parliamentary  Affairs  and  Communications
 (Shri  I.  K.  Gujral):  (a)  No.  There  was  no  general  threat  of  agitation  from
 Postmen  and  Class  IV  employees  on  15-2-1968,

 (0)  and  (c).  Do  not  arise.

 क्षारोद  मिट्टी  वाली  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाना

 3998.  श्री  निहाल  fag  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  य  हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  मे  क्षारीय  मिट्टी  वाली  भूमि  को  खेती  योग्य  बनाने  के  लिए  सरकार

 मे  कोई  परीक्षण  किये  हैं ;

 (4)  यदि  तो  कया  ऐसो  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  लिये  सर्वेक्षण  करने  हेतु  एक  समिति

 नियुक्त  करने  का  सरकार  का  विचार है  ;  गौर

 पीजे  पांव  त्रों  मे  कित  ए  हड़  ऐसी  भू  मि  को  कृषि  योग्य  बनाया  गया है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्ना साहब

 fared  :  श्रनुतस्थान  तथा  विकास  ग्ोजनास़ों  के  ata  क्षारीय  तथा  लवणमय  भूमि  सुधार

 के  लिए  राज्य  सरकार  कई  प्रयोग  तथा  मार्गदर्शी  परियोजनाओं  चला  रही  हैं  ।

 ऐसी  भूमियों  के  सुधार  हेतु  सर्वेक्षण  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  करने
 का  सरकार

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सन्‌  1962-63  संसद  1966-67 तक  के
 5

 वर्षों  के  दौरान
 1.  28  लाख  एकड़  क्षारीय

 तथा  लवणम  भूमि  का  सुधार  किया  गया  है

 Putai  Branch  Post  Office  (Bihar)

 *3999.  Shri  Bhogendra  Jha:  Will  the  Minister  of  Communications  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Putai  Branch  Post  Office  in  District  Dar-
 hanga,  Bihar  is  functioning  for  the  last  about  40  years  and

 $
 ranch  Fost

 ffices  at  Baghat,  Mauhehat,  Garol,  Ramauli,  Eathra,  Barharba  have  been
 pened  for  the  area  hitherto  catered  +  by  it;
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 arol (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  mail  to  Kathra,  Maubehat  and  (  श

 Branch  Post  Offices  is  sent  from  Putai  Post  Office;

 (c)  whether  it  is  further  a  fact  that  people  there  have  been  constantly

 demanding  to  upgrade  Putai  Branch  Post  Office  to  a  sub-post  office;  and

 (d)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  to  meet  this  demand?

 The  Minister  of  State  for  Parliamentary  Affairs  and  Communications
 (Shri  I.  K.  Gujral):  fa)  Yes.

 (b)  Putai  Post  Office  is  the  Transit  Office  for  conveyance  of  mails  for

 and  from  Maubehat  B.O.  only.

 (c)  Yes.

 (d)  The  proposal  was  examined  and  it  was  found  that  the  departmental
 standards  regarding  the  minimum  work  hours  were  not  satisfied  and  hence

 the  office  was  not  upgraded.

 बारहा  गांव  में  शाखा  डाकघर

 4000.  श्री  योगेंद्र  झा
 :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या त्रि हार के  दरभंगा  जिले  में  थाना  बनी
 rd  में  प्राम  बारहा  (  माधोपुर  में

 एक  शाखा

 डाकघर  खोलने  के  प्रस्ताव पर  विचार  किया गया  है  ;

 (@)  यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  भ्र ौर

 वहां  शाखा  डाकघर  खुल  जाने  की  संभावना  है
 ?

 संसद-कार्य
 तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल ):  जी

 डाकघर  इसलिए  नहीं  खोला  जा  सका  क्योंकि  विभागीय  मानकों  की  पति  नहीं  हो  सकी

 शरर  साथ  ही  प्रत्याशित  घाटे  को  सहन  करने  के  लिए  कोई  भी  इच्छा  पार्टी  सामने  नहीं  ATE  ।

 (7)  ar  नहीं  उठता  ॥

 केरल  को  रूसी  ट्रैक्टरों  की  सप्लाई

 4001.  श्री  झ्र दि चन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  सरकार  ने
 अधिक  उपज  वाली  किस्मों  संबं  धी  कार्यक्रमों  के  श्रन्तरगंत  खेती

 करने  वालेਂ  कप कों
 में  वित  रण  के  लिए  केन्द्र से  म्रतुरोध  किया  है  कि  इस  में  निमित  250

 ट्रैक्टर  उस

 राज्य को  दिए  कौर

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 ate  प्रारंभ  में  केरल  सरकार  ने  रूसी  ट्रैक्टरों  के  पर्याप्त  संभरण  के  विषय

 में  लिखा  था  कौर  बाद  में  उन्होंने ऐसे  250  सेक्टरों  की  सप्लाई  के  लिए  प्रार्थना  की  थी  ।  यह  स्पष्टਂ  नहीं

 था  कि  राज्य  सरकार  कौन  से  माडल  कैरेक्टर मांग  रही  इसके  वारे  में  उनसे  स्पष्ठीकरण  मांगा

 गया  ।  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  परन्तु  राज्य  सरकार  को प्राथमिकता  के  आधार पर  2  0  रूसी

 ट्रैक्टर  पहले  से  ही  कर  दिये  गये  हैं  ।
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 TRA  न्यूनतम  मजूरी  सलाहकार  बोर्ड

 02.  श्री  श्रदिचत  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्नी  29  1968 के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  2207  के  उत्तर  के  संबध  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हका  र  बोर्ड  द्वारा कया  21.0  1967 को  हुई  बैठक  में  केन्द्रीय  न्यूनतम  मजूरी

 की  गई  लविफारिश  पर  सरकार  ने  इस  बीच  कोई  निर्णय  कर  लिया  ग्रोवर

 यदि  तो
 क्या

 निर्णय
 किया  गया  है

 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  :  शौर
 )  26  1967 को  हुई  बो

 की  बैठक  के  सा  रे निष्कर्षों  को  राज्य  सरकारों  के
 पास

 भेज  दिया  गया
 है

 ।  कुछ  निष्कर्ष
 न न्यूनतम  मजूरी

 1948  संशोधन करने  के  बारे  में  इस  मामले पर  बिचार  किया जा  रहा  कुछ

 अन्य  निष्कर्षो ंके  मामले  को  दौरा रा  बोर्ड  के  सामने  रखना  पड़ेगा  यह  कार्य  बो  की
 आगामी  बैठक

 q  कियां  जायगा  |

 उडीसा  पर  नल-कप

 कतार  के
 क्या  खारा  तਂ  > A]

 4003.  श्री  चिन्तामणि  द  |  द  दे  a  ष  मन्त्री यह  बताने  की  कुर्ता

 उड़ीसा  में  1968  तक  कितने  तथा  किस-किस  स्थान  पर  परीक्षात्मक  नल-कूप

 लगाये  गये  हैं

 क्या  उड़ीसा
 म  विशेषकर सुखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  ए  से  ब्र  प्रतीक  नल-कप

 लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  झ्र

 afz  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्रन्नासाहब

 क्  संस्था  न था  ने  1968
 :  उड़ीसा  में  भू-जल  समन् वेषण  के

 दौ  रान  परमन्वेर्ष

 तक  32  समावेशी को  र  खोदे  जिनमें  से  केवल :
 0  में  ठीक  तरह  से  पानी  निकलता  है  सफल

 नल-कप  निम्नलिखित  स्थानों  पर  हैं

 स्थान का  नाम

 ध
 1.  मस्ती

 बालासोर

 2.  हत्दीमाडा  .  )

 3.  रैना  थके  ह

 4,  नेलृगशण्डा  बी

 5,
 कटक

 6.  वबडाग़ोविन्दपुर
 गी

 7.  खालसा  चके  "
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 8.  चान्दबली  बालासोर

 9.  श्री  कपडा

 10.  बालासोर  क्

 11.  तथा  12.  are  कुएं  )  औ

 बत 13.  चन्दी पुर

 14.  सिंगला  पी

 1.0 15.  संतोशपुर

 16.  कसता  कम  रदा
 ह

 17  सुनो

 18  देवली
 1 ३

 त
 19.  निजामपुर

 20.  एग्रीकल्चर  राम
 ह

 )  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  को  सहकारिता  आन्दोलन  के  लिये  वित्तीय  सहायता

 4004.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  1966-67  पौर  1967-68  में  उड़ीसा  सरकार को  राज्य  में

 सहकारिता  भ्रान्दोलन  को  सुदृढ़  करने  के  लिये  कोई  ऋण  या  सहायता  दी  थी ;

 यदि  at,  ती  उसका  ब्यौरा  क्या  ह  ;  शौर

 इस  ऋण  या  सहायता  का  के  से  उपयोग  किया  गया  था  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एवं

 शुरुआत  एक  वितरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 Tao  टी ०

 उपभोक्ता
 मूल्य

 सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 4005.  डा०  रानेन  सेन  :
 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 कलकत्ता  कानपुर  बंगलौर  मैसूर  के  उपभोक्ता  मूल्य  देशनांकों  की  जांच  करने  के

 लिये  नियुक्त  की  गई  विशषज्ञ  समिति  ने  कया  मुख्य  frond  निकाले  कौर

 उस  समिति  का  प्रतिवेदन  कब  प्रकाशित  हो  जाने  की  संभावना है  ?

 श्रम  तथा  पर्वा स मंत्री मंत्री  हाथी  )  :
 इस  समिति  ने  श्रम  ब्यूरो  सीरीज़  1960)

 से  कानपुर  कलकत्ता  प्रौढ़  बंगलौर  संबंधी  उपभोक्ता  सत्य  सूचकांकों  की  राज्य  सीरीज  निकालने  के
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 लिए  श्रम  ब्यूरो  द्वारा  तैयार  किये  गये  सम्बद्धता  कारक कारक  में  संशोधन  की  सिफ़ारिश  की  है  |  इस

 ने  वर्ष  1960  के  लिए  मैसूर  संबंधी  सामान्य  सूचकांकों में  1935-36  के  आधार पर  संशोधन  करने

 की  सिफ़ारिश की  है  ।

 समिति  की  सिफ़ारिशों पर  सरकारी  निर्णय के  शीघ्र  बाद  ।

 ऑद्योगिक  संस्थानों  में  उचित  मूल्य  को  दुकानें

 4006.  डा०  रानेन  सेन  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 नियोजकों
 को

 श्रवन-ग्रसने  प्रौद्योगिक  संस्थानों
 में

 कर्मचारियों  के  लिये

 उचित  मूल्य  की  दूकानें  खोलने  के  लिये  बाध्य  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रारूप  विधान  1964 में  औद्योगिक

 समझौता  संकल्प  सम्बन्धी स्थायी  समिति  द्वारा  श्रनमोदित किया  गया

 क्या  प्रारूप  विधान  sot  तक  संसद्‌  में  पेश  नहीं  किया  गया  है

 )  यदि हां  तो  इसके  कया  कारण  शौर

 क्या  सरकार  का  विचार  अपेक्षित  विधान  इसी  पत्न  में  पेश  करने  का  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  गयी  हाथो )  प्रौढ़  जी  हां  ।

 विधान  की  योजना  पर  1965  मंडोर  फिर  1965  में  उच्चतम स्तर  पर

 विचार-विमर्श किया  गया  कौर  तब  तक  यह  निर्णय  किया  गया  कि  विधान  बनाने  के  प्रश्न  पर  शीघ्र

 कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिए  बल्कि  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  दोषी  नियोजकों से  भ्रननय  किया  जाना

 चाहिए व  महीने  के  पश्चात्‌  स्थिति  का  पुनरीक्षण  होना  चाहिए  |  सारी  स्थिति  का  पुनरीक्षण  किया

 गया  परौ  श्रेय  की  पद्धति  जारी  रखी  गई  ।  इसके  परिणामस्वरूप सन  1966  के  पन्त  तक  लगभग

 10  प्रतिशत  प्रतिष्ठानों  ने  उचित  मूल्य  की  दूकानें  या  सरकारी  भण्डार  खोलਂ  दिये  थे
 ।

 फिर  भी
 चूंकि

 कुछ  प्रतिष्ठान  wes  कार्यवाही  नहीं  कर  रहे  प्राप्त  झतूभवों  को  ध्यान  में  रखकर  विवाद  की  एक

 संशोधित  योजना  का  मसविदा तैयार  किया  गया  इस  योजना  केस  ब्यौरे
 पर  राज्य

 नियोजक  मंत्रालयों  कौर  श्रमिकों  तथा  नियोजकों  के  संगठनों  की  रायें  प्राप्त  की  जा  रही  हैं
 ।

 कुछ  उत्तरों  की
 wat

 तक  प्रतीक्षा  हैं  ।

 )
 जी

 नहीं
 ।

 संकरਂ  बीज  उत्पादन

 4007  श्री  गाडिलिगस गोड़  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  ddl  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 देश  में  संकर  बीज  का  कुल  उत्पादन कितना  होता  है

 देश  में
 संकर

 बीज
 की

 कुल  कितनी  झ्रावश्यकता है

 (7)  व्या  संकर  बीज  का  कुछ  किया  जाता  तथा  यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है
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 ही

 क्या  अपनी
 आवश्यकता  को  पु  करने  के  लिए  संकर  बीजों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए

 कोई  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्ना साहब

 :  ate  जानकारी  इकट्ठी  की
 जा  रही  है  कौर  मिलते  ही  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी ।

 इस  समय  संकर  बीजों  के  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 ।

 खरीफ  मौसम  में  स्वीकृत  लक्ष्यों  के  अनुसार  समस्त  राज्यों
 की

 संकर  बीजों

 की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किये  जा  चुके  हैं
 ।  कभी

 कमी  की  कोई  सम्भावना नहीं  है  ।

 उर्वरकों  की  चोर बाजारों

 4008.  श्री गाडिलिंगन गौड़
 :  बया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार को  विभिन्न  स्रोतों  से  शिकायतें  मिली  हैं  कि  उर्वरकों  चोरबाजारी

 हो  रही  है  तथा  सरकारी  एजेंसियां  भी  चोरबाजारी  कर  रही
 कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्र  न्नास!हब

 पी०  तथा  जानकारी  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  क्षेत्रों  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है

 अर  यथासमय  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 Employees  Provident  Fund  Scheme

 4010.  Shri  Onkar  Lat  Eerwa:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabi-
 litation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Employees  Provident  Fund  Scheme
 was  introdued  in  1953;

 (b)  if  so,  the  number  cf  industries  where  it  has  been  implemented:

 टि  the  number  of  iabourers  who  have  started  giving  their  contribu-
 tion  so  far  and  the  amount  collected  so  far;  and

 (d)  the  measures  being  adopted  by  Government  to  extend  the  scheme
 further?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi):  (a)  The  Em-

 ployees’  Provident  Funds  Scheme  was  introduced  in  1952,

 (b)  112  industries  have  been  covered.

 (c)  As  on  the  30th  November,  1967,  the  number  of  subscribers  was
 50.96  lakhs  and  Rs,  1,048.36  crores  had  been  collected  as  contributions.

 (d)  Proposals  for  the  extension  of  the  Scheme  to  some  other  industries
 are  under  consideration.  As  soon  as  the  case  of  a  particular  industry  is
 finalised,  the  Scheme  is  extended  to  that  irdustry.

 रायराखोल  तथा  झ्र थमा ली  क  में  डाकघर  की  इमारतें

 4011.  श्री  श्र०  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में  रायराखोल  तथा  धेनकनाल

 जिले  में  श्रीमाली  के  डाकघरों
 की

 इमारतें  खराब  हालत  में  हैं  ;
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 यदि  तो  वहां  डाक  अधिकारियों  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  का  प्रबन्ध  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही की  गई  है

 क्या  वहां  वैकल्पिक  उपयुक्त  स्थान  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  सरकार  को  कोई

 अ्रभ्यावेदन मिला  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या है
 ?

 संसद्‌-कार्य तथा संचार विभाग में तथा  संचार  विभाग  में
 राज्य  मंत्री

 इन्द्र  कुमार  जी

 इन  इमारतों  की  मरम्मत  किये  जाने  की  अ्रावश्यकतता  है  ।

 डाकघर की  इमारत  की  मरम्मत  होने  तक  रायराखोल  डाकघर को  जीवन  बीमा  निगम

 क्वार्टरों  में  ग्र स्थायी  तौर पर  स्थानान्तरित  किया जा  रहा  है  ।  |  डाकघर  की  इमारत की

 मरम्मत का  काम  चल  रहा है  ।

 तथा  जी  नहीं  ।

 तथा  व्यापारी  फसलों  के  मूल्यों  में  कमो

 4012.  श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 छ
 महीने  पहले  प्रमुख  न  तथा  व्यापारी  फसलों  के  मूल्य  कम थे ब्रौर  इस  समय  इनके

 मूल्यों  की  तुलना  में  वे  मूल्य  कितने  कम  या  अधिक  थे  ;  झर

 आगामी  छै  महीनों  में  इनके  मूल्यों  में  क्या  परिवर्तन  होने
 की

 संभावना  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहुब

 :
 छे  महीने  पहले

 1967
 के  अन्तिम  सप्ताह

 की
 तुलना  में

 19  68  के  अन्तिम  सप्ताहके  प्रमुख  अनाजों  तथा  व्यापारी  फसलों  के  थोक  मूल्यों  की  संख्या  प्रदर्शित  करने

 वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
 में  रखा  गया  a  देखिये  संख्या  एल०  ठी

 ०
 46  2-6  8]

 इस  समय  यह  ठीक  ठीक  बताना
 कठिन  है  कि  झ्रागामी  छँ  महीनों  में  खाद्यान्नों  तथा

 व्यापारिक  फसलों के  मूल्यों  में  परिवर्तन  होने  की  सम्भावना  क्योंकि  यह  परिस्थितियों  पर

 निभा  करता है  |

 खौफ  को  फसल  पर  की  वसूली

 4013.  श्री  हिम्मत  सिक्का
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  खरीफ  की  उपज  पर  खाद्यान्न  की  वसूली  का  वांछित

 परिणाम  प्राप्त  करने  में  असफलता  मिली है  ;

 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  में  इस  में  निर्धारित  किये  गये  लक्ष्य  किस  हद
 तक

 पूरे  नहीं  हुए  हैं  ;

 कमी  के  क्या  कारण  हैं  ;

 खरीफ की  उपज  से  हुए  अनुभव को  ध्यान  में  रखते  हुए  रबी  की  फसल
 से

 अनाज  की

 वसूली  के  लिये  वर्तमान  पद्धति  में  क्या  सुधार  करने  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास तथा  सहकारिता  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  serene

 ऐसी  कोई  रिपोर्ट  किसी  भी  राज्य  से  प्राप्त  नहीं हुई  है
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 श्र  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 बहुत  शीघ्र  होने  वाले  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन
 में

 रबी  फसल  की
 अधिप्राप्ति

 के  बारे

 में  विचार-विमर्श  किया  जायेगा  ।

 Examinations  for  Posts  of  Supervisor,  in  P.  &  T.  Department

 #4014.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Communica-
 tions  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  only  English  w‘as  prescribed  as  the  medium
 1967  for  the for  eaminations  held  on  the  21st,  22nd  and  23rd  December,

 posts  of  Supervisor  in  the  Posts  and  Teitgraphs  Department;

 (b)  whether  it  is  alsu  a  fact  that  no  provjsion  was  made  for  writing
 answers  in  Hindi  in  the  5810  examinations;

 (0)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  question  papers  were  set  only
 in  English  if  so,  the  ceasons  for  which  the  question  papers  were  not  set
 in  Hindi;

 (d)  whether  Government  propose  to  make  Hindi  as  the  medium  along
 with  English  for  the  said  cxaminations  in  future  and  if  not,  the  reasons
 therefor;  and

 of  Posts  and  Telegraphs  Department  for (e)  the  other  examinations
 which  only  English  has  been  prescribed  as  the  medium?

 The  Minister  of  State  for  Parliamentary  Affairs  and  Communications
 (Shri  | लि  K.  Gujral):  (a)  In  th2  third  wee.  of  December,  1967,  examinations
 were  held  for  promotion  to  the  cadre  af  Inspectors  of  Post  Offices/R.M.S.
 and  Head  Clerks  in  the  Divisional  Offices,  The  medium  for  examination
 was  English.

 (b).  Yes,

 (0)  In  accordance  with  the  past  prevailing  practice  in  the  P.&T.  De-
 partment,  the  question  papers  were  set  in  English.

 (d)  Translation  and  printing  of  the  departmental  manuals  in  Hindi  has
 been  taken  up  and  is  in  progress,  The  question  of  introducing  Hindi  along

 ‘with  English  as  a  medium  of  examination  will  be  further  considered  as  soon
 as  conditions  permit.

 (e)  Practically  all  particularly  for  class  III  employees,
 are  conducted  at  present  in  th:  medium  in  the  P.  &  T.  Department.

 Indians  returning  from  foreign  countries

 4015.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Re-
 habilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Indias  who  have  returned  to  India  during  the  cur-
 rent  year  from  different  countries,  countrywise;

 (b)  the  number  of  persons  out  of  them  rehabilitated  so  far:  and

 {c)  the  number  of  Indians  who  are  likely  to  return  to  India  during
 the  next  year?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministr  ४  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri
 R.  Chavan):  (a)  and  (b).  The  information  is  being  collecteq  and  will

 be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 (c)  It  is  not  possible  to  indicate  their  number.
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 are  प्रदेश  में  मत्स्य-ग्रहण  पत्तन

 4016.  श्री  शेट्टी  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चतुर्थ  योजना  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  मछलीपत्तनम्‌  कौर  कृष्णापत्तनम  में

 तीन  मत्स्य-ग्रहण  पत्तन  निर्माण करने  के  लिए  राज्य  सरकार ने  केन्द्र  सरकार को  कोई  प्रस्ताव

 भेजा है

 क्या  सरकार  ने  उस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  शौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 :  कौर  नागपुर में  मछली  पकड़ने  की  बन्दरगाह  बनाने  के  बारे  में  प्रस्ताव ~
 प्राप्त  था  कौर

 चुप  मंजूर  कर  दिया गया  है  ।  चतुर्थ  योजना  की  में  कृष्ण पत्त नम  में

 मछली  पकड़ने
 की  बन्दरगाह  के  निर्माण  करने  का  विचार  था  ।  विस्तृत  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 परन्तु  बन्दरगाहों  पर  पूंजी  लगाने  से  पहले  जिन  स्थानों  का  संयुक्त  राष्ट्र विशेष  निधि  द्वारा  सर्वेक्षण

 करने  का  प्रस्ताव  था  उनकी  सूची  में  क़ृष्णपत्तनम  को  भी  शामिल  कर  गया  मछलीपत्तनम के

 बारे में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  झा  है  ।

 गोमांस  तथा  झ्र  के  मांस  की  खपत

 4017.  श्री  दिव  चन  झा  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  से  भारत  में  गोमांस  TAT

 के  मांस  की  खपत  बढ़  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;  शर

 प्रथम  पंचवर्षीय योजना  से  सरकार  ने  उनके  उत्पादन  मांग  के  बारे  में  क्या

 वाही  की  है  ate  यदि  कोई  सफलता  मिली  तो  कितनी
 ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रस्नासाहब

 :
 जानकारी  इकट्ठी

 की
 जा  रही  है  प्रौढ़  यथा  समय  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 नलकपों का वितरण [न का  वितरण

 4018.  श्री  शिव  चन्द्र झा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  गांधी  शताब्दी  के  अवसर  पर  नलक्प

 पम्पिंग  सेट  वितरण  करने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  श्वन्नासाहब

 fara )  इस  समय  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  राजस्थान  में  खाद्यान्नों  को  वसली

 4019.  श्री  देवकी  नन्दन पटो  दिया  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  राजस्थान  में  खाद्यान्नों  की  वसूली
 का
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 क्या  यह  भी
 सच  है  कि  निर्धारित  लक्ष्य  का  अरब  तक  केवल  एक  तिहाई  हो  पूरा

 ७ ?

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 !

 ara,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीनाथ

 पी०  खरीफ  मौसम  के  शुरू  में  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  राजस्थान  में  लगभग  1.  55

 लाख  मीटरी  टन  ज्वार  तथा  मकई  जैसे  मोटे  खरीफ  अ्रनाजों  के  खरीदने  का  स्नान भ्या  लगाया

 था  |  फसल  की  हालत  तथा  राज्य  सरकार  की  भ्र धि प्राप्ति संबंधी
 नीति

 को  ध्यान में  रखकर  इस

 लक्ष्य में  संशोधन  करके  इसे  1.  05  लाख  मीटरी  टन  कर  दिया  गया  था  ।  इस  संशोधित  लक्ष्य

 में  से  लगभग  53  हजार  मीटरी  टन  की  खरीद  झ्र भी  तक  निगम  कर  पाथा  है  जो  कि  संशोधित  लक्ष्य

 के  50  प्रतिशत  से  कुछ  ही  भ्रमित  बैठता  हैं
 |

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 दण्डकारण्य  में  आवाजाही  शिविर

 ae
 4029.  ह द |  दबका  नन्दन  पाटो दिया  :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  दण्डकारण्य  के  ग्रा वाजा ही  शिविरों  में  wa  भी  लगभग  500

 परिवार  रह  रहे हैं  ;  कौर

 कब  इन  परिवारों  को  बसाये  जाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ऋण  र०  कौर

 जानकारी  एकत्रित की  जा  रही  है  सनौर
 उपलब्ध  होने पर  सभा  की  मेज  पर

 रख  दी  जायेगी  11.0

 दण्डकारण्य  में  sedans  परियोजनाओं

 4021.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो  दिया
 :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दण्डकारण्य  में  कृषि-प्रौद्योगिक  परियोजनाओं  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  कोई

 योजना  बनाई  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 निम्न
 ate  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  द०

 To  शौर

 कृषि  उद्योग  खण्ड  स्थापित  कर  दिये  गये  हैं

 कृषि  औजार

 गेहूं  तथा  सकती  की  पिसाई
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 निम्न  यूनिटों  को  स्थापित  करने
 की

 योजनाएं  विचाराधीन  हैं

 मेस्टन  बैटिंग
 के  गट्ठे

 हड्डियों का  चूरा

 तेल  निकालना

 प्रबन्धकों  मजदूरों  का  लाभ  में  हिस्सा

 4022.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  मजदूरों  को  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  लाभ  में  भागीदार

 बनाने  की  योजना  पर  ठोस  कार्यवाही  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ;

 उन
 सरकारी  उपक्रमों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  उक्त  योजना  लागू  कर  दी  गई  है  ;  कौर

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  उक्त  योजना  को  लागू  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये गये  हैं  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  इस  संबंध  में  कोई  विशेष  कार्यवाही  आवश्यक

 नहीं  समझी गई  है  ।  बोनस  भूगतान
 1965

 की
 धारा  20

 को  छोड़कर  कौर  इस

 अ्रधिनियम  की  धारा  32  में  विशिष्ट  रूप  से  निर्दिष्ट  सरकारी  समवायों  ak  निगमों  के

 शेष  सभी  सेवायों  या  निगमों  के  रूप  में  चलने  वाले  सरकारी  निगमों के  रूप  में  चलने  वाले  सरकारी

 क्षेत्र के  सभी  प्रतिष्ठानों पर  यह  अधिनियम  पहले  ही  लागू  होता  है  |  कुछ  मामलों  इस

 नियम  के  झन्तगंत  लाभ  बोनस  के  स्थान  पर  श्रनुग्रह-पूर्वक  झ्र दाय गी  भी  की  जा  रही  है  ।  सरकारी

 क्षेत्र के  उपक्रमों  पर  व्यक्त  प्रबंध  परिषदें  की  योजना  भी  लागू  होती  है  ।  यह  योजना  परामर्श

 तथा  वापसी  विचार-विमर्श द्वारा  एक  ऐसी  संयुक्त  परिषद
 जिसमें  प्रबंधकों

 a
 श्रमिकों  के

 समान  संख्या  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  श्रम  प्रबन्ध  सहयोग  की  व्यवस्था  करती  है  |

 एक  जिसमें  उन  45  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  दिये  गये  जहां  संयुक्त

 प्रबंध  परिषदों  की  योजना  शुरू  की  गई  है  संलग्न है
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या एल  ०

 टी ०  463-68]  सरकारी  क्षेत्र
 के  ऐसे  उपक्रमों  के  नामों  की  सूचना  जिन  पर

 लाभ
 में  भागीदार  बनने

 की  योजना लागू  होती  है  इस  समय  उपलब्ध नहीं  है  ।

 बोनस  भुगतान  1965  इस  अघिनियम की  धारा
 32

 में
 विशिष्ट  रूप

 से

 वर्गों को  छोड़  कर  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  एसे  सभी  कारखानों तथा
 अन्य  प्रतिष्ठानों  पर

 लागू  होता  है  जिनमें  20  या  अधिक  व्यक्ति काम  करते हैं
 ।  संयुक्त  प्रबंध  परिषद्‌  की  योजना  भी  गर

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  लागू  होती  रे अझर  एसे  87  उपक्रमों
 में

 प्रारम्भ
 की  जा  चुकी है

 ।

 जबलपुर  डाक  तथा  तार  विभाग के
 कर्मचारियों

 के  लिये
 श्रौषघालय

 4023.
 श्री  रा०

 स्व  विद्यार्थी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार
 को

 उस  नये  औषधालय  में  काम  ठीक॑  तर हूं  से
 न  होने के

 बारे  में  कोई  शिकायत मिली  जो  जबलपुर  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिये  हाल

 ही  में  खोली  गई  थी  ;  भ्र ौर

 (a)  यदि  तो  स्थिति  सुधारने
 के  लिये  सरकार ने  कया  कार्यवाही  की  है

 ?
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 संसद-कार्य तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  इन्द्र  कुमार  गुजराल  )  :  )  नई  खोली

 गई  डाक-तार  डिस्पेंसरी  की  सुविधाओं  से  लाभ  उठाने  में  डाक-तार  कर्मचारियों को  होने  वाली

 नाइयों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  हुए  हैं
 ।

 कुछ  कर्मचारी  यह  डिस्पेंसरी  खोले  जाने  के  पक्ष  में  नहीं  क्योंकि बे  यह  अनुभव  करते

 थे  कि  इसके  खुलते से  उन्हें  पहले से  उ०  वध  सुविचारों में  रुकावट  पड़ेगी  ।  पोस्टमास्टर  जनरल  ने

 कल्याण  अधिकारी को  जबलपुर  में  इसकी  जांच  के  काम  पर  लगाया  जिसने  कुछ  सुझाव

 दिये  हैं  ।  इनमें से  एक  सुझाव  तारघर  के  में  ही  डिस्पेंसरी  की  एक  ate  शाखा  खोलने का  है

 इन  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 antigay रेलवे  ५  पर  रेलवे डाक  का  भवन

 4024.  श्री  दीनानाथ  मेनन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  एर्नाकुलम  जंकशन  पर  रेलवे  डाक  सेवा  के  एक  नये  भवन  के  निर्माण  की

 योजना है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  1968-69  में  निर्माण-कार्य शुरू  हो  जायेगा  ?

 संसद-कायम तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  इन्द्र  कुमार
 :  एर्नाकुलम

 जंकशन  रेलवे  स्टेशन  पर  स्थित  रेलवे  मेल  सर्विस  की  मौजूदा  इमारत  के  विस्तार  की  एक  योजना  है  |

 जी  हां  ।  रेल  अधिकारियों  ने  इस  कार्य को  झपने  के  निर्माण  कार्यक्रम  में

 शामिल  कर  लिया  है  बशर्तें  कि  फंड  उपलब्ध  हो  ।

 केरल  के  एर्नाकुलम  जिले में  डाकघरों की  संख्या

 4025.  श्री  विश्वनाथ वेतन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  एर्नाकुलम जिले  में  वर्ष  19  68-69  में  कितने  नये  डाकघर  खोले  जायेंगे  ;

 ये  डाकघर  किन-किन  स्थानों  में  खोले  जायेंगे  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  इन्द्र  कुमार  गुजरात  t)  विभागीय

 मानकों की  पूति  तथा  फंड  उपलब्ध  होने  की  स्थिति में  1968-69  के  दौरान  18  डाकघर  खोलने

 का  प्रस्ताव है  ।

 प्रस्तावित डाकघर  कहां  खोले  जाएंगे--इस सम्बन्ध  में  कभी  तक  शभ्रन्तिम  निर्णय  नहीं

 लिया  गया  है  ।

 केरल  में  श्रधिवक्ताओ्ं के  लिए  भविष्य  निधि

 4026.  श्री  ्. विववनाथ मेनन मेनन  :  क्या  विधि  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिवक्ताओं  के  लिए  भविष्य  निधि  आरम्भ  करने  के  लिए  सरकार

 को  केरल  विधिज्ञ  परिषद  से  एक  स्कीम  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या प्रतिक्रिया है  ?
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 fafa  उपमंत्री  (att  मोहम्मद  यूनुस  जी  नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 विलिंगटन  कोचीन  में  रेलवे  डाक  सेवा  के  डाक  घर  कौर  टेलोफोन  केन्द्रक  लिये  wan

 4027.  श्री  विश्वनाथ  मेनन  :
 क्या  संघ  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  डाफ  तार  विभाग  ने  लगभग  दो  वर्ष  पर्व  कोचीन  में  विलिंगटन

 ay  में  रेलवे  डाक  सेवा  के  डाकघर  are  टेलीफोन  केन्द्र  के  लिये  नये  भवन  का  निर्माण  किया  था  ;

 उस  पर  कितना  धन  व्यय  gat  था

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  भवन  में  बहुत  सी  दरारें  ग्रा  गई  हैऔर  क्या  डाक  व  तार

 विभाग  के  अधिकारियों  ने  इस  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  सुचित  कर  दिया  है  ;

 (a)  यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  जांच  कराने  का  सरकार  का  विचार  हैं  ?

 संसद-कार्य
 तथा  संचार

 विभाग
 सें

 राज्य  मंत्री
 इस  कुमार  :

 डाक  तार
 विभाग  द्वारा  विलिंगटन  द्वीप  कोचीन  में  भवनों का  निर्माण  किया  गया  ।  इन  दो  भवनों  में  से  एक

 भवन  टेलीफोन  केन्द्र  के लिए  था  और  निर्माण  डाक-तार  विभाग  को  श्र  से  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  ने  बहुत  वर्षों  पहले  कर  लिया  था  ।  दूसरा भवन  नायब  पोस्टमास्टर के  क्वार्टर  सहित

 डाकघर  तथा  रेल  डाक  व्यवस्था  का  नया  भवन  था  कौर  इसका  निर्माण  डाकतार  विभाग  द्वारा  दो

 वर्ष  पहले  किया  गया  था  ।

 तथा  रेल  डाक  व्यवस्था  भवन  पर
 2.

 9  लाख  रुपया  खर्चे  हुम
 |

 नायब  पोस्टमास्टर के  क्वार्टर  तथा  डाकघर  के  मुख्य  भवन  में  कुछ  दरारें पड़  गई  थीं

 तथापि  ये  दरारें  खतरनाक  ढंग  की  नहीं  हैं  ।

 इन  दरारों  के  संभावित  कारणों  की  खोज  की  जा  रही  है  इस
 खोज

 के
 परिणाम

 प्राप्त  होने  पर  इस  मामले  यदि  आवश्यक  समझा  गया  तो  जांच  करने  के  दिये  जायेंगे  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  दारा  प्रदर्शन

 4028.  श्री  विश्वनाथ aaa  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के
 कर्मचारियों

 ने
 1968  के  पहले

 में  निगम  के  कार्यालय  के  सामने  शान्तिपूर्ण  प्रदर्शन  किया  था  कौर  मांग  की  थी
 कि

 निगम
 में

 प्रतिनियुक्त  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  वापिस  भेजा  जाये
 ;

 यदि  तो  क्या  निगम  ने  इन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  थी
 ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  केरल  में  नियुक्त  निगम  के  अधिकतर  अधिकारी
 राज्य  सरकार

 के

 बे  अधिकारी  हैं  जो  निगम  में  प्रतिनियुक्त  पर  art  हैं  ौर  ऊंचा  वेतनमान  पा  रहे  हैं
 ?

 सामदायिक विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  झन ना साहब

 :
 जी  हां  ।  खाद्य  निगम  के  कुछ  स्थानान्तरित  कर्मचारियों

 ने  जोकि  भारतीय  खायें

 निगम के  केरन  प्रदेश में  कार्य कर  रहे  5  1968  को  त्रिवेन्द्रम  स्थित  भारतीय  खाद्य
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 लिखित  उत्तर ण य

 निगम के  प्रादेशिक  कार्यालय  के  सामने
 कार्यालय-समय

 में  शान्तिपूर्ण ढंग  से  प्रदर्शन  किया था

 उनकी  अरन्य  मांगों  में  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारों  से  प्रतिनियुक्ति पर  a  कर्मचारियों  को  वापस

 भेजने  की  बात  भी  शामिल  थी  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  प्रदर्शनकारियों
 के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं की  है  लेकिन

 ऐसे  कम  वासियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  को  गई  है  जो  कि  जानबूझ  कर
 नियमों  का  उल्लंघन  करके  बिना

 किसी
 प्राधिकार  के  अपने  काम  पर  उपस्थित  नहीं  हुये  थे  ।

 जी  नहीं  ।  केरल  प्रदेश  में  कार्य  कर  रहे  1042  कर्मचारियों में  से  केवल  58  कर्मचारी

 राज्य  सरकार  से  प्रतिनियुक्ति  पर  ara  हैं
 ।

 प्रतिनियुक्ति  पर  ara  ये  सभी  क्मेंचारी  झपने  मूल

 विभाग में  पा  रहे  वेतन की  तरह  ही  वेतन  तथा  ग्रुप  वेतन  का  20  प्रतिशत  सामान्य  प्रतिनियुक्ति

 भत्ता  यदि  नियमानुकूल  हो  तो  पाते  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  चीनी  के  मूल्य

 4029.  श्री  गे  qo  दीक्षित :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 नि वर्ष  1965-66 श्र  1966-67 में  मध्य  प्रदेश  के  लिये  किल तनी  चीनी  नियत  की  ग

 थी  शौर

 उपरोक्त  अवधि  में  कितनी  चीनी  सप्लाई  की  गई
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रस्नासाहब

 art  ag  1965-66  1966-67  से  अ्रक्तूबर  तक  )

 3,07,365  मीटरी  टन  |

 3,02,441  मीटरी  टन  |

 सिद्धान्त  का  सराब  हो  जाना

 4030.  श्री  ग०  च  दीक्षित :  कया  खाद्य  त्या  कृषि  मं

 मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 पिछले  पांच  वर्षों में  केन्द्रीय  भण्डारों में  ग्रायातित  तथा  स्वदेशी  खाद्यान्न  कितनी  मात्रा

 में  खराब  हो  गये  तथा  उसका  मलय  कितना था  रोक

 जिन  सरकारी  क्यारियों  की  लापरवाही  के  कारण  हानि  हुई  है  कौर  जिनके  free

 सरकार  द्वारा  कार्यवाही की  गई  उनकी  संख्या कितनी  है  ?

 सवाद  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रर्नासाहब

 fare )  शौर  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  के  पटल
 पर  रख  दी

 जाएगी  |

 शीतागारों के  लिये  मध्य  waar  को

 4031.  लोग  च०  दीक्षित  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  बया  सरकार  ने  चालू  त्री  के  दौरान  बीज  के  श्रालुग्रों  के  लिए
 सुविधाएं  जुटाने  के

 सम्बन्ध

 में  शीतागार  निर्माण  हेत तु  मध्य  प्र  दे  सरकार के  लिये  कोई  ऋण  मंजूर  किया  ह्
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  (  भी  भ्रन्दासाहव

 feet  ):  जी  नहीं

 प्रश्न  हो  नहीं  होता

 केन्द्रीय  कृषि  उत्पादन  सलाहकार  समिति

 4032.  गाड़ लि गन  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ने  के  मार्गो पायों के  बारे में  सरकार

 को  सलाह  देने  क  लिए  एक  केन्द्रीय  कृषि  उत्पादन  सलाहकार  समिति  बनाने  का  सरकार  का  विचार

 भ्रोर

 यदि  तो  उसनें  कौन-कौन  व्यक्ति  होंगे  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्तासाहव

 fara  )
 :  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्नी  की  अ्रष्यक्षता

 में  एक  ऐ  सी  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  की  स्थापना  की  गई  है  जिसमें  विभिनन  रा  नैतिक  संस्थाओं

 ब  कृषि  विकास  में  दिलचस्पी  wad  वाले  व्यक्तियों  क  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।  यह  समिति  जनता

 का  सहयोग  प्राप्त  करने  व  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रमों  को  कारगर  रूप  से  कार्यरूप  देने  के  बारे  में  सलाह

 देती  ।

 समिति  का  गठन  निम्न  प्रकार  होगा

 अध्यक्ष  :  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्री  |

 जपाप्यक्ष  सामुदायिक  fare  तथा  सहकारिता  के  राज्य  मंत्री  ।

 सखददस्प  3  राज्य  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  |

 4  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  |

 सिचाई  एवं  शक्ति  ।

 6  13  संसद  संदीप  |

 चार  प्रगतिशील  किक  |

 कृषि  कृषि  स्त्रियों  तथा  कृषि  वैज्ञानिकों  के  3  प्रतिनिधि  ।

 गैर-सरकारी  कृषि  संस्थाओं  तथा  कृषकों  के  संगठनों  के  3  प्रतिनिधि  |

 10.  कृषि  श्रमिकों  के  4  प्रतिनिधि  ।

 मसूर  में  राजकीय  प्रक्षेत्र

 4633.  श्री  गार्डलिगन  गौड़  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  रूस  के  सहयोग  से  मैसूर  राज्य  में  सिंहनी  में  एक  यन् त्री कृत

 प्रक्षेत्र  स्थापित  कर  रही  भ्र

 सान व यदि  तो  इसके  लिये  कितनी  भूमि  की  किता
 तक़

 कितनी  भूमि

 हरजीत की  जा  चुकी है  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  श्री  ere

 (¥)  ate  (a)  मैसुर  cise  के  रायचूर  जिले
 के  सिंगापुर  नामक  में  एक  केन्द्रीय  राजकीय

 काम  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  ।  इस  काय  के  लिए  लगभग  7,500  एकड़  का  क्षेत्र जित  करने

 का  प्रस्ताव  है  कौर  राज्य  सरकार  को  इसकी  भूमि  अजित  करने  के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  करने

 को  कहा  गया  ।  राज्य  सरकार  रे  यह  पता  लगाया  जा  रही  है  कि  झ्र भी  ताव  कितनी  भूमि  जीत

 करली  गई है  ।  यह  फार्म  उन  पांच  राजकीय  फार्मो  में  से  एक  है  जिनके  लिये  रूस  की  सरकार  ने

 प्रति  फार्म  अधिप  तम  31  लाख  cot  की  राशि  के  उपकरण  बिना  किसी  मूल्य  के  देना  स्वीकार  कर

 लिया  है  ।

 Sheep  Rearing  Centre  in  North  Arcot

 4034.  Shri  Ram  Charan:
 Shri  Ram  Avtar  Sharma:

 Will  the  Minister  of  Food  anq  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  according  to  the  news-item  published  in

 daily  Navbharat.Times  of  the  18th  February,  1968,  there  is  not  a  single  sheep

 in  the  Government  Sheep  Rearing  Centre,  North  Arcot,  Madras  in  spite  of

 spending  iakhs  of  rupees  and  employing  hundreds  of  Persons  t  tie her

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (¢)  the  expenditure  so  fur  incurred  on  the  said  Centre;  and

 (d)  the  number  of  sheep  in  other  Centres  of  the  said  type  run  by  the
 Central  Government  end  the  expenditure  incurred  thereon?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  2010] €1 ८. (1011  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  to  (d),  Tne
 information  is  being  collected  and  will  °-+  placed  on  the  Table  of  the  Sabha,
 on  receipt.

 Expenditure  on  sheep  rearing

 4035.  Shri  Ram  Charan:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  amount  spent  State-wise  en  the  rearing  of  sheep  quring  the
 last  three  Five  Year  Plans;

 (bo)  the  quantity  of  wool  yielded;  ang

 (c)  the  amount  proposed  to  be  allocated  during  the  Fourth  Five  Year
 Plan  State-wise?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 The Development and  Ceéoperciion  (Shri  AnnaSahib  Shinde):  (a)  to  (c).

 information  is  being  collected  from  the  State  Governments/Union  Ter-
 ritories,  and  will  be  placed  on  the  Tutle  of  the  Sabha,  on  receipt.

 Self-suffiiiency  in  wool

 4036.  Shri  Ram  Charan:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  Liat 4h nd  ace awl  rances  have  been  given  many  times
 to  the  effect  that  India  |

 an
 would  become  self-sufficient  in  wool  by  the  end  of

 the  Third  Five  Year  Pl  an:
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 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  India  still  depends  on  the  foreign  coun-

 tries  for  good  quality  of  wool;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Staie  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  No,  Sir.

 This (b)  and  ({c)  Wool  produced  in  India  is  primarily  of  carpet  type.

 wool  15  not  quite  suitable  for  appare]  purpcses.  In  view  of  this,  finer  types  of

 woul  is  required  to  be  importeg  to  some  extent  to  Meet  the  requirements
 of  woollen  textile  industry.  Efforts  are,  however,  being  made  to  produce

 -ross-breeding  local  sheep  with  imported  fine fine  wool  in  the  couniry  99
 woo;  breecds  of  type.  Arrangement  for  importing  1460  Rambouillet

 sheep  from  U.S.A.  are  being  taade  and  these  are  expected  to  be  received
 shortly.  To  sort  out  finer  wools  fiom  mixed  clips,  a  programme  of  wool

 grading  and  marketing  has  been  taken  up,  i  Rajasthan  State,  This  pro-
 gramme  is  being  exlendea  te  other  wool  producing  States  in  the  Nortnern

 ‘and  Western  regions  with  the  assistance  of  UNDP.  To  study  the  problems
 of  sheep  and  wool  development,  a  Centra’  Sheep  &  Wool  Research  Institute
 has  been  set  up  at  Malpura  in  Rajasthan  with  sub-stations  in  Kulu  District
 of  Himachal  Pradesh  and  Kodaikanal  in  Madras  State.  A  proposal  has  also
 been  inade  to  the  Government  of  Australia  under  the  Colombo  Plan  for
 establishment  of  a  large  sheep  breeding  farm  of  fine  woo]  Australian  sheep.

 Cultivation  in  unirrigated  areas

 4037.  Shri  Deorag  Patil:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be
 pleased  to  state.

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  only  20  to  25  per  cent  of  the  total  cultiva-
 tle  land  has  been  irrigated:

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  Government’s  agricultural  production
 schemes  have  been  formulated  with  a  View  to  increase  production  in  the

 irrigated  areas  cnly  and  thet  the  unirrigated  areas  are  being  neglected;  and

 (c)  if  not,  the  measures  which  are  being  adopted  by  Government  to
 increase  egricultural  production  in  those  unirrigated  areas  where  irrigation

 are  non-existent?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  Yes  Sir.  Grose
 irrigated  area  is  slightly  less  than  1/5th  of  the  total  cropped  area,  in  the
 country.

 (b)  and  (c}.  ‘lwo  development  programmes  under  the  new  Agricultural
 Strategy  viz,  High  Yielding  Varicties  Programme  ang  Multiple  Cropping
 Pregramme  have  been  designed  for  securing  rapid  increases  in  foodgrains
 production  in  the  high  potential  irrigated  areas.  All  the
 other  agricultural  production  programmes  e.g.,  those  concerning  irrigation,
 soil  conservation  ung  land  development,  increased  use  of  fertilizers  an
 manures,  use  of  improved  seeds,  extension  of  Plant  protection  Measures  etc,
 are  bein  g  implemented  to  benefit  both  the  irrigated  as  Well  as  rainfed  areas,
 Some  of  these  measures,  particularly  those  relating  to  minor  irrigation,  soil
 conservation  and  land  development  are  largely  implemented  in  unirrigated
 areas.
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 Cost  production  & f  Agriculture  Commodities

 hin ov
 4038.  Shri  Deorao  Fatil:  Will  the  Minister  of  od  and  Agriculture  be

 pleaseq  to  staice:

 (a)  whether  Government  ha  ve  ‘appointed  any  committee  to  examine

 the  cust  of  ploduction  of  agricu  ltura]  commodities  like  foodgrains,  cottun

 etc.;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  amount  earmarked  therefor  for  the  coming  financial  year?

 The  Minister  ef  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Cooperatio  n  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a),  (b)  and  (0),

 The  Department  of  Agricu  \ture  have  set  up  a  Standing  Technical  Ce  a) 1111 -

 providing  neecssary  guidance  in  organising  the
 mittee  for  the  purpese  of

 d  also  in  Organising  the  cost collection  of  data  on  indices  of  input  costs  81
 ated  basis,  The  Committee  includes ef  production  surveys  or  an  integ:

 such  as  economics,  statistics,  etc.  and  has
 experts  in  various  discip  ines

 Chairman,  Agricultural  Prices  Commission,  as  its  Chairman,

 A  token  provision  of  Rs.  5  lakhs  has  been  made  in  the  Budget  for  the

 year  1968-69  for  implementing  schemes  for  studying  the  cost  of  production

 of  principal  crops  in  the
 country

 as  recommended  by  the  Committee.

 Ration  quantum  for  Labourers

 4039,  Shri  Deorac  Patil:  Will  the  Minister  of  Food  ang  Agriculture  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  same  quantity  of  ration  is  given  to  those  who  do

 physical  and  mental  work  in  the  cities  where  statutory  rationing  is  in

 force;

 (b)  whether  Government  have  issued  any  directive  that  more  food-
 Grains  in  ration  be  supplied  to  persons  belonging  to  labour  class;  and

 (ec)  if  not,  the  reason  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Develoment  and  ९:००१€८7 ६011  (Shri  Annasahib  P.  Shinde):  (a)  In  the  statu-
 torily  rationed  areas  of  West  Bengal,  Maharashtra  and  Delhi,  supplementary
 rations  are  issued  to  heavy  manual  workers,  In  the  Tationed  areas  ol
 Andhrg  Pradesh,  200 ajl  persons  getting  monthly  emoluments  upto  Rs.

 per  mensum  are  issued  supplementiry  rations.  In  the  case  of  Madras  State,
 no  such  supplementary  retion  is  issued.

 (b)  and  (0).  The  Government  of  India  have  not  issued  any  diractive  in
 this  regard,  This  is  a  matter  which  is  decided  by  the  State  Governments
 in  their  own

 discretion.

 बेरोजगारी  तथा  झ्रल्प-रोज्ञगारी  के  कारण  वित्तीय  हानि

 4040.  श्री  लोबो  कया  अम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  15  1986  के  अतारांकित

 प्रश्न  सख्या  617
 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की

 कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्यो  बेरोजगारी  तथा  अल्प  रोजगारी  से  देश  की  होने  दिली  वित्तीय  ह  नि  के  कोई

 अनुमान  लगाने  का  उसके  मंत्रालय  का  विचार

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  किसी  भी  समय  योजना  arta  से  अनुरोध  किया  था  कि  योजना

 को  बेरोजगारी  की  बष्टि  में  रख  कर  तैयार  किया  कौर
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 यदि  तो  इस  बारे  नें  योजना  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शम
 नियोजन बर  पुनर्वास  मंत्रालय  सैरो  TT  चाए  (F)  जी  नहीं

 प्रौढ़  इत  सम्बन्ध  में  कोई  विश्  wea  तहों  फिया  गया  फिर  शो  इस  मंत्रालय

 दारा  किए  जाने  वाले  नियोजन  क्षेत्रों  के  अन्य  तनों  के  परिणाम  तथा  देश  के  नियोजन  कार्यालयों  से

 श्रान्त  बेरो  जगारी  के  ग्रा  कड़े  पराजित  अयाग  को  नियामत  रूप  से  दिखाए  जाते  हैं  ।  इनके  अलावा

 योजना  ग्रा योर  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  के  सहवाग  से  जो  दि  हास  कार्यक्रम  ay  करता

 उसमें  धिक  नियोजन  अक्सर  जुटाने  की  आवश्य  उपलब्ध  साधन  शर  निवेश  सम्बन्धी

 मिलता
 को

 श्यान  में  रखा  जाता  ।

 अनुमान  है  कि  पिछली  तीन  पंचवर्षीय  योजन  घरों  के  फलस्वरूप  3.  10.5  0.000  नियोजन

 अवसर  जुटाए  गए  जबर  कि  पी  अवधि  में  देखे  की
 शरन  3.2000.000  की  की  वृद्ध  1.0

 केंद्रीय  तार  0)  गंगानगर

 4041.  डा०  कर्गोसिह  :  क्या  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छोटे  कस्बों  तथा  नगरों  में  स्थापित  किये  गये  तार घरों  तथा  दैनिकों  केसव  को

 कार्प  कुशल
 ता  को  बढ़ाने  देत  सन  वब  पर  उन्हों  निरी  जग  pat  जाता

 क्या  श्री  गंगानगर  के  केन्द्रीय  तारघर  में  पर्याप्त  स्वान  न  होने  तथा  zat  पर  अन्य

 सामान्य  सुविधाघरों  के  सर्वथा  ara  के  सम्बन्ध  में  कोई  शि  यत  प्राप्त  हुई  थीं  शरीर  यदि  तो  इन

 सुविचारों
 को  व्यवस्था  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  ग्रोवर

 क्या  यह  सच  है  कि  रा  जापान  के  az  तम्बा  ye  ई  टेलीफोन  केन्द्रों  में  ली  इए  उपकरण

 पुराने  होने  के  कारण  स्थानीय  टेलीफोन  व्यवस्था  भी  प्व्यतस्थित  रहती  है  ale  यदि  तो

 उसे  ठीक  अवस्था  में  लाने  के  लिखे  क्या-क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 राज्य  छाप  तथा  संवार  इन्द्र  कुमार
 :  जी

 श्री  यं  नगर  का  विभागीय  तार वर  Son |  अनिक  निर्माण  विभाग  की  इमा  रत

 में  जिसके  प्राधिकारी  ने  आवश्यक  सुविधाएं  रदन  झरने  के  लिए  इस  इमारत  के  नवीकरण  के

 निवेदन  को  स्वी  कार  नहीं  Pear  ।  अतः  विभागीय  तार वर  को  शस्य  स्यान  पर  लें  जाने  के  लिए

 कार्रवाई  की  जा  रही  है  1

 जी  फिर  भी  जब  कभी  गड़बड़ी  हाती  है  इस  संबंध  में  तुरन्त  कार्रवाई  की  जाबी

 है

 Intensive  Cattle  Development  Scheme

 4043.  Shri  Mxharaj  Singh  Bharati:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agri-
 culture  be  pleased  10  state:

 the  work  proposed  to  be  carried  on  at  Meerut  under  the  Intensive

 cattle  Development  Scheme  during  the  current  year;

 (b)  the  amount  likely  to  be  spent  on  the  cattle  development,  supply
 of  fodder,  breeding  and  loans  at  cheap  interest,  separately;  an
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 (ec)  whether  it  has  been  made  obligatory  for  the  ‘beneficieries  of  In-
 tensive  Cattle  Development  Scheme  to  supply  milk  to  the  Delhi  Milk
 Scheme?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  P.  Shinde);  (a)  The  following

 (i)  Construction  of  buildings  for  the  existing  21  Stockman  centres,  छि
 rtificial  Insemination  Laboratories  and  1  (two  bull)  Centre,

 (ii)  Opening  of  11  new  stockman  dispeénsaries/Artificial  ingeminatlon
 Centres,  4  Veterinary  Hospitals  and  1  Mobile  Hospital.

 {iii}  Distribution  of  fodder  seeds  to  cover  2,000  acres  under  fodder
 ivation.

 (iv)  Organisation  cf  206  fodder  demonstration  plots  at  the  cultivators’
 own  e

 (Rs.  in  lakhs)

 2.85 (b)  Cattle  Development

 Supply  of  fodder  (seeds  only)  0:52

 3.23 Breeding
 la Loans  1.

 ———  नया

 Total  8.06

 कटाना

 (c)  It  is  obligatory  on  the  part  of  the  farmers  to  whom  loans  are

 being  advanced  for  purchase  of  much  animais,  to  supply  milk  to  Deihi
 Milk  Scheme.

 दिल्‍ली में में  टेलीफोन  कनेक्शनों  का  दिया  जाना

 4044.  श्री म०  ला०  सोन्या  :  कपा  संचार  मंत्नी यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  पद  छोड़ने  के  शीघ्र  पश्चात  दिल्‍ली  में  व्यवसायियों  की  तुलना

 में  राजनीतिज्ञों  तथा  नगरपालिका  सदस्यों  को  सानी  से  टेलीफोन  मिल  जाते  हैं  ;

 कया  टेलीफोन  दिये  जाने  के  लिये  भूतपूर्व  राजनीतिज्ञों  को  कोई  cater  प्राथमिकता

 दी  जाती  ग्रोवर
 '

 (7)  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण हैं  ?

 संसद-कार्य  तथा
 चार  विभाग  में  राज्य  we  कुमार  गुजराल  )

 तथा  (7)  राजनीतिज्ञों  को  राजनीतिज्ञ  होने  के  कारण  ही  टेलीफोन  देने  में  कोई  प्राथमिकता  नहीं

 दी  जाती  ।  वे  केवल  casey  कार्यकर्त्ता  के  रूप  में  उस  वर्ग  के  अरन्य  व्यक्तियों  के  समान  ही

 फोन  प्राप्त  कर  साते  फिर  भी  भूतपूर्व  विधानसभा  के  सदस्यों  aha  को  उनके

 सदस्य  न  रहने  पर  भी  साव
 जनक  जीवन  में  उनके  स्थान  ate  स्थिति  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  स्थायी

 बनियान  दिये  गए  हैं  ।

 बनोत्पादों  को  प्रयोग  में  लाना  तथा  सत् स्प पाल तन

 4045.  श्री  बी०  च०

 थो  वेणी शंकर शर्मा  :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देशों को  वनोपज  दों  को  प्रयोग  में  लाने  तथा  मत्स्यपालन के  निवास

 के  क्षेत्र  में  भारत  को  सहयोग  देने  को  प्रार्थना  की  गई

 (@)  क्या
 इस  सम्बन्ध

 में  कोई  प्रस्ताव मिले
 कौर

 (77)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ate इस
 सबन्ध

 में  कया  निर्णय  किया  गया  दै  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रग्नासाहद्न

 शिन्दे  )  :  (a)  वन  उत्पादों  से  लाभ  उठाना  तथा  मत्स्यपालन  विकास  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनके

 विषय  में  नाव के  देशों  से  सहयोग  की  संभावनाश्रों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 att  स्वीडन  की  सरकार  ने  वन  विज्ञान  उपकरणों  को  उपहार  रूप  में  देने  की

 पेशकश  की  थी  जिसे  स्वीकार  कर  लिया  ।  स्वीडन  की  सरकार  ने  मछली  विकासਂ  के  लिए

 2  श्रतुसन्धान  एव  प्रशिक्षण  शर्तों  की  पेशकश  की  थी  ।  इस  पेशकश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  था

 अर  तराशा  है  पोत  शीघ्र  ही  प्राप्त  हो  जायेंगे  ।  ट्राल रों  के  क्रय  के  लिए  भी  पेश  वी  गई  थी  ।  परन्तु

 निर्णय  किया  गया  है  कि  ट्राल रों  के  निर्माण  हेतू  देसी  सामग्री  का  प्रयोग  किया  जाये  ।

 मस् या पालन  विकास  विषयक  इन्ना-निर्वेतन  परियोजना  एर्नाकुलम

 are  माध्यम  व  कारागार  में  स्थित  हँ  )  का  वापसी  विचार  विमर्शों  के  पश्चात्‌  एक  संशोधित  करार  के

 अन्तर्गत  3  वर्षों  की  at  अवधि  के  लिए  नवीकरण  किया  गया  था  ।

 राजस्थान  में  ay  पिटारों  को  हत्या

 4046.  श्री  क०  प्र०  fag देव  :
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  राजस्थान  वन्य  पशुओं
 का  बड़े  cara  पर  शिकार  किया

 जा  रहा  है  तथा  उनको  मारा  जा  रहा  हैं  जिसके  फलस्वरूप  केवल  राजस्थान  में  ही  पाये  जाने  वाले

 दलों  जातियों  के  मारों  चित्रकारों  का  जीवसंहार  हो  रहा  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  व्या  कार्यवाही  की  गई है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  में
 राज्य  मंत्री  अग्तासाहबन

 शिन्दे  ):  भारत  सरकार  को  राजस्थान  में  वन्य  जीवों  के  शिकार  करने  एवं  मारे  जाने  के

 विषय  में  जानकारी  नहीं  है  ।

 (a)  हिन्दी  पशतूनों  श्र  पक्षियों  की  राज्य  विषय  है  कौर  राज्य  सरकारों  ने  पहले

 ही  भ्र धि  नियम  बना  लिये  हैं  जिनके  भ्रन्तर्गत  वन्य  जीवों  के  संहार  को  वन  क्षेत्रों  में  नियमित  एवं  निमंत्रित

 । किया  जाता  है

 Foreign  Aid  to  Indian  National  Cooperative  Union

 4048.  Shri  K.  M.  Madhukar  ;  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 State

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  the  Indian  National  Cooperative  Union  has  been  getting  aid

 from  time  to  time  for  various  purposes

 (b)  if  so,  the  amount  of  aid  received  during  the  last  three  years  alongwith  the  names  of  the

 aid-giving  countries  ;  and

 (c)  whether  the  said  aid  is  being  increased  ,  gradually.
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and

 Cooperation  (Shri  M.  S.  Gurupadaswamy)  :  (a)  Yes,  Sir.  The  Union  is,  however,  called

 National  Cooperative  Union  of  India  and  not  the  Indian  National  Cooperative  Union.

 (b)  The  Union  recieved  Rs,  44,691.99  from  the  Cooperative  League  of  the  U.S.A.  through
 their  Regional  Officer  in  New  Delhi  in  1964-65  only  and  from  the  Asia  Foundation  Rs.  4,614
 and  Rs.

 15,000
 in  1965-66  and  1966-67  respectively.

 ©  The  Union  has  not  received  any  aid  from  the  Cooperative  League  of  U.S.A.  since
 1965-46  and  from  Asia  Foundation  from  the  commencement  of  the  year  1967-68.  During
 the  périvd,  no  foreign  aid  has  been  received  by  the  Union  from  any  other  foreign  agency.
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 Benefits  of  Cooperative  Movement  to  rural  anniathan

 4049.  Shri  K.  M.  Madhukar  ;  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 State  :

 (a)  The  extent  to  which  the  rural  population  has  been  benefited  by  the  Cooperative  Move-
 ment  ;

 (b)  the  extent  to  which  the  landless  labour  has  been  benefited  from  Coop‘erative  Farming  ;
 an

 (c)  the  schemes  proposed  to  be  formulated  by  Government  for  the  benefit  of  the  landless
 labour  and  to  meet  their  loan  and  capital  requirements  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and
 Cooperation  (Shri  M.  S.  Gurupadaswamy)  द  (a)  The  Cooperative  movement  is  playing  a
 significant  role  in  the  rural  areas  in  the  matter  of  provision  of  credit,  marketing  and  processing
 of  agricultural  produce,  supply  of  agricultural  inputs,  distribution  of  consumer  goods,  and  in
 dairy,  poultry,  finisheries  and  labour  contract  socieities,  The  cooperatives  covered  35  percent
 of  the  rural  population  and  provided  about  Rs.  450  crores  as  credit  for  agricultural  production
 in  1966-67.  They  also  marketed  agricultural  produce  worth  Rs.  335  crores,  distributed  agricultural
 inputs  worth  Rs.  165  crores  and  consumer  articles  worth  Rs.  245  crores  in  the  same  year.

 (b)  and  (c).  In  settling  Government  waste  lands,  State  Governments  normally  give
 preference  to  cooperative  farming  socieities,  composed  predominently  of  landless  labourers,
 During  the  Third  Plan  period,  1840  coonerctive  farming  socieites  were  organised  on  govern-
 ment  waste  lands.  Financial  assistance  to  farming  socieites  is  given  in  the  shape  of  share

 Landless  labourers  can  also  benefit  from  labour capital  and  loans  for  godowns  and  cattlesheds.
 fisher= contract  and  construction  cooperatives  and  other  cooperatives  like  dairy,  poultry  and

 men’s  cooperatives,  which  are  also  assisted  by  Government.

 Skilled  and  Unskilled  Workers  in  Public  Sector  Industries.

 4050.  ShriJK.  M,  Madhukar  ;  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased
 to  state

 (a)  the  total  number  of  skilled  and  unskilled  workers  in  various  centraily  run  industrial
 establishments  in  Ranchi  and  MBarauni  and  the  number  of  emplovees  belonging  to  Bihar  ;

 (b)  whether  preference  is  given  on  the  basis  of  equal  qualifications  to  the  talent  available
 in  Bihar  in  respect  of  new  appointments  in  centrally  run  establishments  located  in  Bihar  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  discrimination  is  made  against  Bihar  in  the  matter  of  such
 appointments  by  the  Centre  ;  and

 (d)  if  so,  the
 reasons

 therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation  (Shri  5.
 Jamir)  :  (a)  Information,  पा  the.  form  required  is  not  readily  available.  However,  in  the
 Barauni  Refinery  1678  out  of  2175  regular  employees  and  a  bulk  of  the  muster  roll  employees
 are  from  Bihar,  In  the  Heavy  Engineering  Corporation  at  Ranchi  out  of  13,823  Class  III
 and  IV  employees,  10742  are  from  Bihar.

 (b)  According  to  existing  policy  of  Government,  recruitment  to  Class  111  and  IV_  posts
 are  made  locally  as  far  as  possible,  Recruitment  to  posts  other  than  those  of  Class  II  and
 Class  [IV  or  equivalent  grades  is  made  through  all  India  advertisements.

 (c)  No.
 (d)  Does  not  arise.

 उड़ीसा  में  सहकारी  खेती  योजनायें

 4051,  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे

 कि  ह

 क्या  उड़ीसा  सरकार  को  उस  राज्य  में  सहकारी  खेती की  योजनाओं  को  पुरा  करने  के

 एक  सलाहकार  तालिका  स्थापित  करने को  कहा  गया  था  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  राज्य  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ;

 सहकारी  खेती  की  योजनाओं  को  प्रोत्साहन  देने  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एम०  एस०

 गुरु पद स्वामी  ):  :  हां  ।
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 (=)  राज्य  सरकार  ने  उड़ीसा राज्य  सहकारी  परिषद्‌  द्वारा  23  1961  को

 नियुक्त  सहकारी  खेती  सम्बन्धी  स्थायी  समिति
 के

 अतिरिक्त  is  1961  को  राज्य

 सटकारी  खेती  सलाहकार  ate  स्थापित  किया  था  ।  बाद  में  यह  ate  समाप्त  कर  दिया गया  था

 किन्तु  इस  व्यि  समिति  को  चालू  रखा  गया  है  ।

 श्री  तक  उड़ीसा में  138  सहकारी  खेती  समितियां  स्थापित  की  गई  उनकी  acer

 संख्या  3974  है  तथा  उनके  पास  11,054 एकड़  भूमि  है  |

 उत्तर  प्रदेश  छोटी  सिचाई  परियोजनाएं

 4052.  श्री  रा०  रा०  fag देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  छोटी  सिचाई  योजनाकारों  की  ter  कया  है  जिन्हें  केद्रीय  सरकार  का  उत्तर  प्रवेश

 में  तीसरी  योजना  ग्र वर धि  में  हाथ  में  लेने  का  विचार  था  ;

 किन  किन  योजनाओं  पर  कार्य  रम्भ  किया  गया  था  |;

 उन  योजनाओं  के  नाम  कया  हैं  जित  पर  कार्य  आरम्भ  किया  गया  था  तथा  ग्रा पात काल

 लथा  अनप  कारणों  से  काम  बन्द  कर  दिया  गया  था  ;  कौर

 उन  योजनाओं  के  नाम
 क्या  हैं  जिन

 पर  कार्य  आरम्भ  कियां  था

 कौर  याद  में  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्न्नासाहब

 (#)  श्र
 लघु  सिंचाई  योजनाओं को

 क्रियान्वित
 करने  का  दायित्व  स्वयं  राज्य

 सरकारों

 का  फिर  राज्य  सरकारों  को  उनके  लग  सिचाई  कार्यक्रमों  की  क्रियान्विति  के  तृतीय

 पंचवर्षीय योजना  की  safer  केन्द्रीय  सहायता  ऋणों  पौर  ग्रनुदानों  के  रूप  में  प्रदान  की  गई
 ।

 यद्यपि  भारत  सरकार  लव  सिचाई  कार्यों  की  क्रियान्विति  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  संबंधित  नहीं

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  की  एक  ग्रधीनस्थ  क्षेत्र  संस्था

 समावेशी  नल  संस्था  विभिन्न  राज्यों  में  भूमिगत  जल  के  समन् वेषण  के
 काग  को  करती  है  ।  तृतीय

 पंचवर्षीय  की  अवधि  इस  संगठन  ने  उत्तर  प्रदेश  में  समन् वेषण  के  लिए  9  स्थानों  पर  खुदाई

 जिसमें  से  8  स्थानों  पर  उत्पादन  नलकूप  बनाये  गये  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  इस  सं  ठन  ने  डिपोजिट

 बर्क  आधार  पर  राज्य  सरकार  की  भ्रौर न  10  उत्पादन  नलकूपों  की  खुदाई  की  जिसमें  से  OB

 सिद्ध  हुए  |

 ate  प्रश्न  नहीं  होते  ।

 पटना गढ़  टेलीफोन  एक्सचेंज

 4053.  श्री  रा०  रा०  सिंह देव  :  क्या  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  के  जो लत गीर  जिले  में  पटना गढ़  में  50  लाइनों  वाला

 fara  टेलीफोन  एक्सचेंज  खलने  के  प्रश्न  पर  सरकार  1965  से  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  प्रस्ताव  निर्णय  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसद-कार्प
 तथा

 संचार  विभाग
 में  राज्य  मंत्री  इस  कुमार  :

 जी  वां
 ।

 तथा  (4)  लाइनों  के  एक  स्व चल  टेली  कोन  केन्द्र  खोलने  के  लिए  अपेक्षित  प्राक्कलनों

 A  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  1
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 मणिपुर  के  लिये  श्रम  के  बारे  मे  मूल्यांकन  समिति

 4054.  को  मेघना
 :

 कया  श्रम  तथा  पूर्वा स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  द्वारा  मणिपुर के

 लिये  श्रम  संबंधी  मूल्यांकन  समिति  का  हाल  ही  में

 गठते  feat  गया  है  ;

 यदि  al,  ता  समिति  को  गठन  कपि  आधार  पर  किया  गया  है  ;  अरार

 क्या  यह  सच  है  कि  उपरोक्त  समिति
 में  समाचारपत्न ों  के  मालिकों  का  एक  प्रतिनिधि

 शामिल किया  गया  हैं  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  :  जी  हां  ।

 समिति  में  नियोजकों  श्र  मजदूर  संघों
 के  प्रतिनिधि  हैं  ।

 ग  जी  नहीं  ।

 तम्बाकू

 4055  शो  जज  Fo  दास चौधरी
 विवक

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  वतन  की  क्षा

 way  पि

 ag  सच  है
 fa

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  के  सच-निसार  जिले  में

 दिनहाटा  सबडिवीजन  में
 20,  000

 एकड़  में  तम् बाक थी  का उत्पादन  बढ़ाने  के  fad  केन्द्रीय

 सरकार  को  एक  अस्थायी  योजना  भेजी  है  ;  रोक

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहब

 rea
 )  जी  नहीं  ।  तम्बाकू  विकास  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  ने  दिलहारा  क्षेत्र  में  रैपर  तम्बाकू

 को  काशत  को  किसानों  के  खेतों  में  बढ़ाते  के  लिये  केन्द्रीय  खाद्य एवं  क़षि  मंत्रालय  का  एक  योजना

 प्रस्तुत की  ह  ।.  प्रस्तावित  योजना  के  ह. प्रत्तग त  ऊपर  तम्बाकू  का  उत्पादन  पहले
 त्

 में
 20  दूसरे

 च्चा चष में में  30  एकड़  अ्ौर ती परे वर्ष में बर्ष  में  40  एकड़  कमी  में  करते  का  प्रस्ताव  ।  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 ने  इस  योजना  के  अन्तर्गत  उत्पादकों  को  ६ ह  रक  खरीदने  के  लिये  ऋण  देना  सौर  पम्प  सैटस  उधार  देना

 भी  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 तरह  योजना  भारत  सरकार  के  विचारधीन  है

 कलकत्ता  में  खोंचे  वालों  का  पनर्वा  स

 4056.  श्री  दें  Fo  दासचौघरी  :  व्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खौं चि वालों की  दशा  सुधारने के  उद्देश्य  से  कलकता  में
 उनके

 लिये  सामान  बेचने

 के  स्थान  की  व्यवस्था  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ;

 (@)  यदि  तो  उनके  के  लिये  कौन  मै  प्रत्य  उपाय  करने  का सरकार का  विचार

 z
 ?
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 श्र  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  द०  चव्हान )  :

 थ्रोट

 बंगाल  सरकार  ने  शरणार्थी  खोले  वालों  को  व्यापार  शादी  को  अवसर  प्रदान  करने  के  लिये  384  स्टाल

 कलकत्ता में  बना  दिये  हैं  शरणार्थी  खोंच  वालों  को  स्थान  देने  के  लिये  उत्तादांगा  में  लगभग  4  77

 लाख  रूपये  की  लागत  से  एक  माउंट  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है
 |

 कृषि  कालेजों  के  विद्यार्थियों  के  लिये  छाज

 4057.  श्री  राजदेव  सिंह  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  क़षि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  कुछ  कृषि  कालेजों  को  अपन  विद्यार्थियों  तथा

 अन्य  कालेजों  से  निकाले  गये  विद्यार्थियों  को  भारत  सरकार  की  छात्रवृत्तियां  देने  के  लिये  मान्यता

 प्रदान  कर  = ot  दे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 नप
 ac देश  में  मान्यता  प्राप्त  ae  गैर-मा  प्राप्त  क़षि  की  संख्या  कितनी  कितनी

 है  ;

 क्या  कोई  प्रस्थ  विशेषाधिकार  तथा  सुविधायें  केवल  मान्यता  प्राप्त  कालेजों  को  ही  दी

 जाती  हूं  !

 सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकारिता  संग्रहालय

 सें
 राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 क
 शिन्दे  )

 ह  जी  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  केवल  उन  विद्याथियों  को  मान्यता

 प्रदान  करती  है  जो  भारत  सरकार  की  योग्यता  छात्रवृत्तियों  के  लिये  निश्चित  न्यूनतम  स्तरों  पर  पूरे

 उतरते  हों  |  निम्न  स्तर  के  महाविद्यालयों  के  ऐसे  विद्यार्थी  जो  अच्छे  श्र  मान्यताप्राप्त

 विद्यालयों  में  प्रवेश  प्राप्त  नहीं  कर  इन  छात्रवृत्तियों  से  (  जो  केवल  योग्य  छात्रों  के  लिये  लाभ

 नहीं  उठा  सकते  |

 भत  ही  नहीं  होता  ।

 मान्यता  प्राप्त  तथा  गैर  मान्यता  प्राप्त  कृषि  महाविद्यालयों  की  सूचियां  संलग्न  ए  {

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  elo

 विकास  कार्यों  के  लिए  भारतीय  कृषि  अग्रसंधान  परिषद्‌  से  प्राप्त  होने  वाली  वित्तीय

 सहायता  शिक्षा  के  उचित  स्तर  बनाये  रखने  से  संबंधित  हैं  ।

 Supply  of  foodgrains  to  Jammu  and  Kashmir

 4058.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agri-
 eulture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  value  of  foodgrains  and  other  foodstuffs  supplied  to  Jammu  and
 Kashmir  during  the  years  1964-65,  1965-66  and  1966-67:

 (b)  the  amount  paid  by  the  of  Jammu  ang  Kashmir  to
 the  Central  Government  during  the  above  period  ag  the  cost  of  foodgrnains
 and,  foodstuffs;

 (c)  the  balance  yet  to  be  paid;  and

 (d)  the  value  of  foodgrains  which  Government  ‘propose  to  supply  10
 the  State  Government  during  1968-69?
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 Soe  2  nd

 The  Minister  of  State  in  the.  VaR istry  चय of  Food,  Agriculture,  Community
 (Shri  Annasahib  Shinde):

 Development  and  Cooperation

 (a)  1964-65  Rs  269.09  lakhs.

 Rs  921,907 1965-66  ह

 1966-67  Rs.  1252.16

 Rs  215.30
 (0)  1964-65  +

 1965-66  Rs.  673.59  क

 Rs  546.61 1966-67  1

 (c)  Balance  due  as  at  the  end  of  December,  1967,  in  respect  of  supplies

 made  upto  1206-67  is  Rs.  753.52  lakhs.

 to  the  States  ‘are  made  on  a  month  to  month  basis The  allotments
 ds  and  the  availability  of  stock  with  the  Govern-

 depending  on  their  nee

 ment  of  India.  It  is,  therefor  e,  not  possible  to  indicate  the  quantity  of  the

 value  of  the  supplies  that  are  likely  to  be  made  to  the  State  during

 1968-69.

 Supply  of  additional  foodzrains  to  Madhya  Pradesh  for  Singhast  Festival

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agri- 4059.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 culture  be  pieased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Madhya  Pradesh  Government  and  the
 asked  the  Central  Government  for  the  supply  of Singhast  Committee  have

 additional  quantities  of  sugar,  rice,  wheat  or  flour  for  the  Singhast  festival;

 (b)  if  so,  the  cuantities  of  each  askeq  for  and  the  action  taken  by
 Government  in  the  matter;

 (c)  the  quanvities  of  above  commodities  which  were  supplied  at  the
 time  of  last  Singhast  festival:  and

 (ad)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Madhya  Pradesh  Government  have

 expressed  their  inability  to  make  available  foodgrains  for  the  large  number
 of  pilgrims?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahip  Shinde):  (a)  The  following
 desh  Government  did  ask  the  Central  Government  for  supply  of  additional
 quantities  of  wheat/flour  and  sugar  for  the  Singhast  festival.

 (b)  10,000  tonnes  of  wheat/flour  'and  500  tonnes  of  sugar  were  asked  for
 The  Central  Government  have  a  greed.  to  supply  5,000  tonnes  of  imported wheat  during  April.  1968.  It  has  not  been  foung  possible  to  five  any

 ‘special  quota  of  sugar  for  the  festival.

 (c)  No  records  are  available  of  Centra]  Government  18४11
 any  foodgrains  or  sugar  during  last  festival.

 ig  supplied

 (d)  Yes,  Sir.

 दिल्‍ली  में  खाद्यान्नों के  मूल्य

 4060.  को
 नौतिराज  सिह  चौधरी  :

 att  सीताराम  केसरी  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  कानूनी  राशन  व्यवस्था  समाप्त  किये  जाने  के  बाद  से  खाद्यान्नों
 गये

 के  मूल्य कम  हो  |
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 यदि  तो
 मूल्यों  में  कान TART नि

 कमी

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये
 कि

 खाद्यान्नों  के  भाव  एक  विशेष  स्तर  पर

 स्थिर  कोई  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 :  कौर  बाजरे  के  थोक  wal  में  गिरावट  करायी है

 wae  चने  के  भावों  में  21-2-1968  को  चल  रहे  भावों  की  तुलना  में  मामूली  ats

 हुई
 है  ।

 ~
 विभिन्न  खाद्यान्नों  क  भावों  में  यह  गिरावट  एक  रुपया  10  रुपये  प्रति

 क्विंटल के  बीच  है  ।

 केन्द्रीय  भण्डारों  से  एक  ही  दर  पर  खाद्यान्न  देने  से  मूल्य-स्तर  को  स्थिर  करने

 में  सहायता  मिलती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 मध्य  प्रदेश  में  कौटनाशी  दवाइयों  का  योग

 .  = 4061.  श्री  नीतिराज  1 शप र  बणी  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  रबी  सीजन  में  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  कीटनाशी  दवाइयों

 छिड़कने  के  लिये  राज्य  सरकार  को  कोई  सहायता  दी  ्  शर

 यदि  तो  कितनी  भ्र  राज्य  सरकार  ने  इस  कार्य  पर  कुल  कितनी

 राशि  व्यय  की  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहव

 शिन्द े)
 तथा  जी  हाँ  ।  कीड़ों  तथा  रोगों  की  महामारी  को  नियंत्रित

 करने  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  कीटनाशक  औषधियों  की  खरीद

 के  100  प्रतिशत  watered  के  रूप  में  20  लाख  रुपये  की  राशि  नियतन  की  गई
 जे  ।

 इसके  अतिरिक्त  रोग  निरोधक  शिखाधर  पर  चूहों  के  नियंत्रण  तथा  पौध  रक्षण  उपायों  को

 अपनाने  की  उपयोगिता  के  प्रदर्शन  के  लिये  कृस्तकनाशक  औषधियों
 के

 लिये  3,60

 रुपये  तथा  कीटनाशक  औषधियों  के  लिये  0,  92  लाख  रुपये  की  नियतन  भी  किया  गया

 है  ।  चालू  वित्तीय  av  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  कीटनाशक  ग्रौष घियोँं  की  खरीद  के  लिये

 1.0  50  लाख  रुपये  का  एक  अल्पकालीन  ऋण  स्वीकृत  किया  गया
 है

 ।

 राज्य  सरकारों  को  अधिकार  है  कि  वे  कपास  तथा  तिलहन  की  फसलों  y—

 फसल-काँटों  तथा  रोगों  के  नियन्त्रण  के  लिये  भारत  सरकार  की  हवाई  जहाज  से  छिड़काव

 सम्बन्धी  सहायता  का  उपयोग  कर  सकती  हैं
 ।

 यदि  भारत  सरकार  के  वायुयानों  का  प्रयोग

 किया  जाता  है
 तो  2

 रुपये  प्रति  एकड़  के  हिसाब  से  सहायता  दिया  प  एक  खर्च  देना

 होता है
 भर  यदि  छिड़काव  गैर-सरकारी  वायुयानों  दारा  किया  जाता  है  तो  खर्चे  का
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 तिहाई  भाग  भारत  सरकार  तिरा  वहन  कबा  जाती  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  रबी  कार्यों  के
 & कि  ६  दि दौरान  2.  60  लाख  एकड़  भूमि  में  यह  कार्य  गया  |

 पौद  रक्षा  कार्यक्रम  के  लिये  भारत  सरकार  प्लान  खच  का  50  प्रतिशत  भ्रनुदान  के

 कप  में  देकर  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करती  है
 ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  के  श्रतुसार  रबी  कार्यों  में  कीटनाशक

 faq  के  छिड़काव  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  कुल  82.95  लाख  रुपये  खर्च  किये  गये  हैं  ।

 मणिपुर  के  उप-प्रभाग  में  ढेलोफोन  सुविधाएं

 4062.  श्री  मेघ चन्द्र  :  क्या  सिर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  मणिपुर  के  कुछ  उप-प्रभागों  में  टेलीफोन  सुविधाएं

 प्रभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  कुछ  सब-डिवीजनल  मुख्यालयों  के  साथ

 टेलीफोन  सम्पर्क  नहीं

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  कौर

 मनीपुर  के  सब  सब-डिवीजनों  में  टेलीफोन  की  सुविधाओं  विस्तार  करने  के

 लिये  सरकार  ने  war  कार्यवाही  की  है
 ?

 संसद-सायं  तया सं  बार  विभाग में  राज्य  मंत्री  इन्दर  कुमार  गुजराल  )  :  हाँ  ।

 तथा  मनीपुर  राज्य  के  तीन  उपमंडल  मुख्यालयों  तमेनलोंग  और

 जिरीबाम  में  टेलीफोन  सुविचारों  को  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ।  दो  नये  ट्रंक  मार्गों

 उखरुल  शौर  सिल्चर-इम्फाल  के  लिये  प्रायोजनाएं  मंजूर  की  गई  हैं  जिनके  पूरा  होने  से

 उखरुल  wie  जिरीबाम  में  इस  सुविधा  की  व्यवस्था  करने  में  मदद  पिलेगी  ।
 तमिलों

 ग

 के  लिये  लाइन
 की

 व्यवस्था  इस  समय  संभव  नहीं  एक  मामले  में  सड़क  के
 न

 बनने
 और  उस  क्षत्र  में  स्थानीय  गड़बड़ी  के  कारण  काम  करने  में  कठिनाइयों  के  कारण  स्वीकृत

 | प्रायोजनाओं  को  पूरा  करने  में  देरी  होने  की  संभावना  ः

 गोल गिरि  पहाड़ियों  में  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  को  पर्वत  प्रतिकर  भत्ता

 4063.  श्री  सजा  गोंडल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  को  मद्रास  राज्य  कें  नीलगिरि

 बहाड़ियों  में  जाने  वाला  पर्वत  प्रतिकर  तथा  शीत  भत्ता  शिमला  तथा  दार्जिलिंग  म

 दिये  जाने  वाले  भत्ते
 की

 तुलना  में  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ak

 इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग
 में  राज्य  मंत्री

 इन्द्र  कुमार  गुजराल  )
 :

 तथा  सभी  पहाड़ी  स्थानों  पर  पर्वत  प्रतिकर  भत्ता  भारत  सरकार  के  सामान्य

 आदेशों  के  अन्तर्गत  दिया  जाता  है  जो  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लागू  होते  हैं  ।
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 इन  आदेशों  के  भ्रन्तगंत  पहाड़ी  स्थानों  को  उनकी  ऊंचाई  के  आधार  पर  दो  वर्गों  में  रसा

 गया  है  —_——

 से चत  1000  मीटर  या  इससे  अधिक  की  ऊंघाई

 पर  किन्तु  1500  मीटर  से  कम  ऊंचाई  पर  स्थित

 (ii)  ऐसे  स्थान  जो  समुद्र  तल  से  1500  सीटर  या  इससे  अधिक  की  ऊंचाई

 पर  स्थित  हैं  ।

 इसी  प्रकार  शीत  भत्ता  देने  के  लिये  पहाड़ी  स्थानों  को  दो  वर्गों  में  रखा  गया  है

 अर्थात  ऐसे  स्थान  जिनकी  ऊंचाई  1300  कौर  1499  मीटर  के  बीच  है  या  ऐसे  स्थान  जो

 समुद्र  तल  से  1500  मीटर  या  इससे  अधिक  की  ऊँचाई  पर  हैं  ।  इन  स्थानों  पर  हज़रत  भत्ते

 के  अतिरिक्त  शीत  भत्ता  6  महीनों  के  लिये  से  ary  या  4  महीनों  के  लिये

 के  मध्य  से  मारे  के  मध्य  aH)  उनके  कर्क-रेखा  के  उत्तर  या  दक्षिण  में

 स्थित  होने  के  आधार  पर  दिया  जाता  नीलगिरी  ate  शिमला  तथा  aisha  में

 दिये  जामे  वाले  भत्ते  की  दरों  में  अन्तर  इन  स्थानों  की  ऊंचाई  ax  स्थिति  के  ही  कारण है

 Building  for  Telephone  Exchange  in  Kotah

 4064.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  ehe  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  decision  has  been  taken  for  the  construe-
 tion  of  a  building  for  Telephone  Exchange  in  Kotah,  Rajasthan.

 (b)  if  so,  the  expenditure  involved  thereon;  and

 (c)  when  the  building  is  likely  to  be  completed?

 The  Minister  of  State  for  Parliamentary  Affairs  ang  Communications
 (Shri  I.  K.  Gujral):  (a)  Yes.

 b)  The  preliminary  estimate  for  the  building  has  been  sanctioned  at

 a  cost  of  Rs.  25,85,500.

 (c)  Whe  building  is  likely  to  be  completed  during  1970-71.

 भारत  सेवक  समाज  के  कर्मचारियों
 को  वेतन  न  दिया

 जाना

 4065.  श्री  कृष्ण  :  क्यां  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  भारत  सेवक  समाज  के  कर्मचारियों  को  एक  वर्ष

 से  उनका  वेतन  नहीं  दिया  गया  है  अर  भारत
 सेवक  समाज

 के
 केन्द्रीय  कार्यालय  ने  अपनी

 शाखा ग्र ों  को  अनुदान भ्या  की  राशि
 नहीं

 दी

 (=)  यदि  तो  क्या  सरकार  A  इस  बारे  में  भारत  सेवक  समाज  को  कहा

 हज़ारों

 ः  ?
 यदि  हाँ रतो तो  उसका  क्या  परिणाम

 t;  पु  y,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  उप राज्य  मंत्री
 एम०  एस०

 प्त  वा  a
 ay  ||

 गुरूपदस्या!ी )
 व  भारत  सेव  सूचित  किया है  कि

 सरकारी  waar  किये  जाने  के  फलस्वरूप  पिछले  वर्ष  से  उसके  बहुत  से  कर्मचारियों

 को  उनके
 वेतन  नहीं  दिये  गये  हैं

 ।  सरकार ने  इस
 बारे

 में  समाज  को  कुछ  नहीं  कहा  है  ।
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 a  a  oe अ

 लिखित  पत्तर
 a

 को  ही स्वैच्छिक  संस्था  होने  के  कारण  यह  समाज  ी  |  द्  देखना  है  कि  उसे  अपनी  कर्मचारी

 सम्बन्धी  श्रावश्यकताग्रों  के  निर्धारण  तथा  वेतन  की  लागत  पुरी  करने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाने  की  आवश्यकता हो  सकती  है  ।

 भारत  सेवक  समाज

 4066.  yor  त्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 भारत  सेवक  सम।ज  कब  बनाया  गया  था  शर  इसके  राज्यवार  कितने

 कार्यालय

 यह  किस  उद्देश्य  के  लिये  बनाया  गया  था  श्र  क्या  उस  उद्देश्य  की

 हई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०

 एस०  गुरु पद स्त रामी )  भारत  सेवक  समाज  1952  में  स्थापित  किया  गया  था  ।

 समाज  द्वारा  उपलब्ध  किया  गया  उसके  राज्य  कार्यालयों  का  ब्यौरा  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  465-6/]

 समाज  के  संविधान  में  निम्न  vera  दिये  गये  हैं

 (1)  भारत  के  नागरिकों  के  लिये  स्वेच्छिक  सेवा  के  ant  खोजना  तथा  विकसित

 ताकि  राष्ट्रीय  निर्भरता  को  बढ़ावा  दिया  जा  ak  ग्रोवर  देश  क

 aes  area  का  निर्माण  किया  जा  समुदाय  के  सामाजिक

 कल्याण  को  बढ़ावा  दिया  जा  सके  wie  उसके  उपेक्षित  वर्गो  की  दरिद्रता

 तथा  कठिनाइयों  के  दूर  किया जा  सके

 )  लोगों  के  फालतू  शक्ति  तथा  साधनों  को  प्राप्त  करना  उन्हें

 सामाजिक  तथा  पथिक  गतिविधि
 के

 विभिन्न  क्षत्रों  में  लगाना

 (3)  उपर्युक्त  उद्देश्यों  को  पूति  के  लिये  सभी  आवश्यक  कदम  उठाना  |

 व्यापक  सामाजिक  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के  लिये  fer  जाने  वाले  विभिन्न  प्रकार  फे

 ह्ऋिपाकलापों  के  परिणामों  का  परिमाण  स्थिर  करना  तथा  अंकन  करना  हमेशा  सरत  नहीं

 होता है  ।  यद्यपि  समाज  ने  कुछ  काम  किया  ही  फिर  भी  इस  प्रश्न  की  जाँच  की

 जा  है  कि  समाज  के  माध्यम  से  लगाये  धन  के  अनुरूप  कितनी  उपलब्धि  हुई  है
 ।

 Central  Assistance  for  Minor  Irrigation  Schemes

 4067.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricul-
 ture  be  pleased  to  state:

 during  1967-68;
 (a}  the  amount  sanctioned  for  Minor  Irrigation

 Schemes
 to  each  State

 (b)  the  amount  allotted  for  tubewells,  lift  irrigation  irrigation  wells
 and  pumping  sets;

 (c)  the  demands  put  forward  by  each  State  for  this  purpose;  and

 (d)  the  percentage  of  demand a acceded  to  by  Government  in  respect  of
 each  State
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  to  (da).  Ac-
 cording  to  the  existing  procedure,  the  Centra]  financial  assistance  js  re-
 leased  to  the  State  Governments  towards  the  close  of  each  financial  year
 The  assistance,  is  made  available  under  the  various  major  heads  of  deve-
 lopment  such  as  ‘Agricultural  ‘Minor  Irrigation’  and  not
 schemewlse  It  is  for  the  State  Governments  to  allot  funds  for  various
 schemes  under  a  particular  Heag  of  Development,  With  effect  from  1-4-1967
 Minor  Irrigation  schemes  are  eligible  for  central  assistance  to  the  extent
 of  60  per  cent  loan  and  15  per  cent  grant.

 The  statement  attached  shows  the  outlays  proposed  by  the  various
 States  in  their  annual  plans  for  1967-68  for  minor  irrigation  (including
 tubewells,  lift  irrigation,  irrigation  wells,  pumping  sets)  and  the  Central
 assistance  proposed  each  State.  [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.  466-68].

 ari  श्रथिकारियों  को  वरिष्ठता  सुची

 4068.  श्री  रघुवीर fag  शास्त्री  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  छपा  करेंगे

 कि

 (=)  खाद्य  विभाग  अझर  कृषि  विभाग  द्वारा  अनुभाग  अधिकारियों  सहायकों  की

 नवीनतम  वरिष्ठता  सुची  कब  जारी  की  गई  थी  ;  कौर

 a
 उनका  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 कि
 नवीनतम  वरिष्ठता  सूचियां

 प्रतिवर्ष जारी  की  कोई  कार्यवाही करने  का  है  ?

 तामदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रन्नासाहब

 खाद्य  विभाग  के  श्रधघिकारियों  तथा  सहायकों  की  नवीनतम  वरिष्ठता की

 सूचियां  22-1-68  कौर  9-1-68  की  जारी
 की

 गई  जहां तक  कृषि  विभाग  का

 सम्बन्ध  भूभाग  की  एक  वरिष्ठता  सुची  1-10-64 को  जारी  की  गई  थी  ।
 10-

 1967  के  भ्रनुसार  अनुभाग  अधिकारियों  कौर  सहायकों  की  वरिष्ठता की  सूचियां  तयार  की
 जा

 एही  हैं  ॥

 यह  आवश्यक  नहीं  है
 कि

 वरिष्ठता  की
 प्रतिवर्ष

 जारी  की  जावें  ।
 वर्तमान

 सूची  में  जब  भ्र नेक ों  संशोधन  करने  भ्रावश्यक  हो  जायें  उसे  परिशोधित  सुचीਂ  द्वारा  संशोधित
 कर

 दिया  जाता  है
 ।

 ऐसी  भ्र वस् था  संशोधित  सूचियां  पूर्व  जारी  की  गयी  सूची  की  तिथि  ate  संशोधित

 सूची  को
 जारी  करने  की  तिथि  की  का  ध्यान  किये  बिना  भी  जारी  कर

 दी  जाती
 हूँ

 ।

 saa  श्रविकारयों  का  स्थायीकरण

 4069.  श्री  रघबीर  भैहू  शास्त्री  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 ऐसे  मनभार  अधिकारियों की  संख्या  कितनी  है
 जो

 कृषि  विभाग  में  इस  पद
 पर

 1

 1967  को  तीन  वर्षों  से  पांच  वर्षों  से  अधिक  ग्राम  वर्षों  से  अधि  समय  से

 काम  कर  रहे  थ  ;

 1967  में  कितने  अस्थायी  agar  अधिकारियों  को  स्थायी  किया  गया  |

 क्या  सरकार  का  विचार  कम  से  कम  ऐसे  अधिकारियों  को  स्थायी  करने  का  है
 जो  1

 1967  को  उस  पद  पर  पांच  वर्ष  से  अधिक  समय  से  काम  कर  चके  थे

 कया यह
 wa

 है
 कि

 प्राधिकारों  में  काम  करने  वाले  उसी  पदाली  के  कुछ  अनुभाग

 अधिकारियों  जो
 1962  में  विकेन्द्रीकरण से  पहले  उनसे  कनिष्ठ

 स्थायी
 किया

 जा  चुका
 है  ;  अर

 34)
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 )

 एलन

 यदि  उपर्युक्त भाग  )  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  क्या  इस  विषमता से  कृषि

 विभाग  के  भ्र स्थायी  अनुभाग  अधिकारियों  के  पदोन्नति  के  arta पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं

 पडा है  ?

 सामुदाधिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झननसाहुब

 fara  जानकारी निम्न  प्रकार  है

 39 (1)  तीन  वर्षों से  अधिक

 |  ्  )  पांच  वर्षों से  अधिक  33

 20 (3)  are  वर्षों  से  श्रमिक

 उपरोक्त  भाग  (*)  seacoast  ae  2  अनुभाग  अधिकारियों

 को  1967 में  स्थायी  किया  गया  था  ।

 स्थायी  रिक्त  स्थान  उपलब्ध  होने  पर  ही  स्थायीकरण  किया  जाता  है  ।  निहित

 रूप से  यह  कहना  कठिन  है  कि  अधिकारियों को  किस  तारीख  से  स्थायी  किया  जा  सकता  है  ;

 (4)  विभिन्न  संवर्गों  के  स्थायीकरण  शादी  के  विषय  में  कोई  तुलनात्मक  रिकार्ड  नद्दी  रखा

 जाता

 संवर्ग  अलग  होने  की  स्त्री  ति  में  भेदभाव  का  कोई  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 कोयला  खानों
 का  बसव  होना

 4070.  दामानी  :  कया  अम  तथा  पनव  स  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कोयले  की  मांग  कम  हो  जाने  तथा  मजूरी  पंचाटों  के  फलस्वरूप  खनन

 की  लागत  में  वृद्धि  हो  जाने  से  हाल  ही  में  कुछ  कोयला  खानें  बन्द  हो  गई  हूँ  ;

 खानों  के  बन्द  हो  जाने  अथवा  उत्पादन  कम  हो  जाने  से  कितने  मजदूरों  पर  कुप्रभाव

 पड़ा है  ?

 धप  तथा  फतवा  मंत्रो  हाथी  :  सूचना  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 यह  एकत्न की  जा  है  प्र  यथाशीघ्र  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी
 |

 भूमिगत  लातें

 4071.  श्री  बामानी  :  क्या  श्रम  तथा  पनव  स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  भूमिगत  खानों  में  कर्मचारियों  द्वारा  किये  जाने  वाले  दंगों
 तथा

 शासन  तथा  नियोजकों  द्वारा  उनमें  कोई  रुचि  न  लिये  जाने  के  मामलों  को  निपटाने  के  कोई

 व्यवस्था

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ऐसे  मामलों  की  दिलाया  गया  है  जहां  पुलिस  अधिकारियों

 नै  भूमि  के  नीचे  खानों
 में

 हुए  दंगों  को  दबाने  में  हस्तक्षेप  करने  से  इस  कारण  इन्कार
 कर  दिया  था

 कि

 पुलिस  को  भूमि  के  नीचे  कोई  अधिकार  नहीं  है  ;
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 (7)  क्या  खानों  में  कानून  तथा  शांति  बनाये  रखने  के  मामलों  से  निपटने  के  लिये  सरकार  का

 एक  ए  खान  पुलिस  दल  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 अम  तथा  पुनर्वास मंत्री  हाथी  )  f(a)  चूंकि  व्यवस्था  का  विषय  राज्य

 के
 क्षेत्राधिकार  में  जाता  ऐसे  सभी  मामलों  पर  कार्रवाई  करने  का  दायित्व  राज्य  पुलिस  अधिकारियों

 का  है  ।

 (@)  एक  मामले  में  यह  सुचित  किया  गया  था  कि  राज्य  पुलिस  अधिकारियों  ने  इस  तके  पर
 कि

 उन्हें  जमीन  के  नीचे  जहां  श्रमिक  काम  रोको  हड़ताल  पर  गये  परिशुद्ध  व्यक्ति  को  छुड़ाने

 का  कोई  अधिकार नहीं  है  ।

 जी
 नहीं

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 मनी पर  में  लोधी  पट  में  सिचाई

 4072.  शी  मंगवा  :  क्या  खद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  मनीपुर  सरकार  ने  मनीपुर  में  लौसी  पट  क्षेत्र  सिचाई  योजना  आरम्भ करने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  कौर  तकनीकी  सहायता  मांगी  है  ;  कौर

 उपर्युक्त  पट  क्षेत्र  में  सिचाई  करने  के  लिये  सब  तक  क्या  प्रयास  किये  गयें  हं  तथा  इस

 काम  पर  कितना  धन  व्यय  किया  जा  चका  है
 ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय
 में  राज्य  मंत्री  भन्नासाहूब

 fara )  तक  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  |

 जानकारी  एकत्न  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा  के  पटल  पर  रख  दी
 जायेगी

 !

 कोयला खान  में  काम  करने  वालों को  पढ़ने  वाला  महंगाई  भत्ता

 4073.  श्री  चन्द्र  सिंह  :  क्या  श्रम  तथा  पुनवासी  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 कोयला  खान  मजूरी  बोल  की  सिफारिशी  के  अनुसार  इस  समय  कोयला  खान  का  एक

 मजदूर  घटने-बढ़ने  वाला  कुल  कितना  मंहगाई  भत्ता  लेता  है  ;

 कौन  कौन  सी  कोयला  खानें  उसे  क्रियान्वित कर  रही  है  शौर
 कोन-कौन-सी  कोयला

 areal  ने  उसे  we  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  है
 ?

 छम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  हाथो  किसी  विशेष  दिन  श्रमिकों  को  प्राप्त होने  वाले

 मंहगाई  भत्ते  की  रकम  का  हिसाब  इस  सम्बन्ध  में  मजूरी  ats
 की  सिफारिशों

 के  अनुसार  लगाया

 जायेगा  ।  इन  सिफारिशों  का  सारांश  नीचे  दिया  जाता  है

 सूचकांक  में  बढ़े  हुए  प्रत्येक  प्रेम  के  जिसके  साथ  कि  बोर्ड  का  मजूरी-विन्यास

 सम्बद्ध है  ,  मंहगाई  भत्ता  3  पैसा  प्रतिदिन होगा  ।  सूचकांक का  fears  लगाने  की

 पद्धति  महीनों  के  औसत  पर  श्राप ष्ा रित  walt  प्रत्येक  वर्ष  जनवरी  सै
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 जून  कौर  जुलाई  से  दिसम्बर  कौर  प्रथम  श्रक्तूवर
 व

 प्रथम  he  को  क्रमानुसार

 समंजन  किया  जसा  कि  आजकल  होता  है
 ।

 यदि  श्रौसत  में  भिन्न  अंक  हो

 तो  दूसरा  उच्चतर  पूर्णांक  लिया  जायेगा  1.0

 उन  कोयला  खानों  के  जो  घटने  बढ़ने  वाले  मंहगाई  भत्ते  की  नयी  दरों  से  भ्रदायगी

 कर  रही
 संलग्न

 विवरण  में  दे  दिये  गये  हैं
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०
 ठी०  46  7-6  8]  शेष  कोयला  खाने  घटने  बढ़ने  वाले  मंहगाई  भत्ते  की  अदायगी  इस  समय  नई  दरों

 से  नहीं  कर  रही  हें  ।

 कोयला  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  लागू  करना

 कि

 4074.  भी  चन्द  शेर  सिह
 :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  कोयला  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 समितिਂ  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  है  ;

 यदि  तो  वह  कब  स्थापित  की  जायेगी  प्रो  अब  तक  इस  कार्य  में  विलम्ब  करने  के

 बया  कारण
 =  ? ए

 श्रम  तथा  पुनवासी  मंत्रो  हाथो )  जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 सोर सोल  कोयला  सान

 4075.  थी  चन शेखर सिह
 :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीरसोल  खान  के  मजदूरों
 को

 वर्तमान  बकाया  देय  मासिक  तथा
 साप्ताहिक

 मजूरी  तथा  बोनस  इत्यादि  का  भुगतान  करने  के  लिये  सरकार  ने  कार्यवाही की  है  ;

 (@)  इस  समय  सीरसोल  खान  के  मजदूरों  को  देय  बकाया  राशि  कितनी  है  ?

 करनी  बाकी  है

 3-2-1968 की  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  की  साप्ताहिक  1968

 की
 मासिक

 1967
 का  तिमाही  बोनस  कौर  च्  1966  का

 लाभ  साझा  बोनस  i

 लाभ  साझा  बोनस  की  गैर-झ्रदायगी  के  लिये  श्रीमोहन  चलाया  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  श्रौयोगिक  सम्बन्ध  मशीनरी  विभिन्न  बकाया  मजूरियों
 की

 राशि  का  हिसाब  लगा

 रद्दी  &  धौर  उसकी  वसूली  के  लिये  झावश्यक  कार्रवाई  कर  रही  है  ।
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 wha  चावल

 4076.  न  ०  क्या  वाद्य  तय  प्  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  उपलब्ध  ट  पिरोना  के  प्रयोग  से  कृतिम  चावल  बनाने  की  कोई

 षिजाराधीन

 उसकी  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  है  ;

 इसके  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रत्नासा हुब

 शिन्दे  जी  नहीं

 (a)  शौर  1.  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कोयला  में  दघंटनाएं

 4077.  श्री  जि०  मो०  बिस्वास  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 1967 से  1968 तक  की  प्रवासी  में  कोयला  खानों  में  कूल  कितनी

 दुर्घटनाएं हुईं  प्रौर  उन  कोयला  खानों  के  नाम  क्या  हैं

 प्रत्येक  gaze  में  कितने  व्यक्तियों  की  मूर
 ग  उठी  arr  y
 यू  हुई  आर  कितने  ब्यक्ति  घायल  हुए  ;

 धौर

 इस  के  क्या  कारण  थे
 ?

 धम  तथा
 पुनर्वास  मंत्री  हाथी  )  :  घौर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 [  पुस्तकालय में
 रखा  देखिये

 संख्या  एल०
 टो

 ०
 46  8-67]  |

 कोयला  खानों  में  स्थायी  alae

 4078.  श्री  जि०  मो ०  बिस्वास  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  |” कपा  करेंगे कि

 कौन  कौन  सी  कोयला  खानों  ने  अपने  स्थायी  आदेशों  का  पुनरीक्षण  किया  है  शौर

 मुख्य  श्रम  नियुक्त द्वारा वर्ष  1967  में  परिचालित  ह. प्राद्धा  स्थायी  मदीने  के  अनुरूप  बना  लिया

 है  प्रौढ़

 कौन  कौन  सी  कोयला  खानों  ने  स्थायी  झ्रादेशों  को  स्थायी  आदेशों  के

 श्रनुरूप नहीं बनाया है नहीं  बनाया  है
 ?

 छम  तथा  पुनर्वा
 स

 मंत्री  :  ate  कोयला  खनन  उद्योग  संबंधी  स्थायी

 भा दश mre  1966  में  परिचालित किये  गये  ।  30  1967 तक  कल  749

 कोयला  खानों  में  से  केवल  27  6  ने  प्रिये  स्थायी  को  स्थायी  आदर्श  आदेशों  के  झन सार

 बना  दिया  ara  शेष  473  ने  ऐसा  नहीं  किया  i  दो  वर्षों  torts  कोयला  खानों के

 नामों  के  संबंध  में  इस  समय  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 कोयला  खनिकों के  लिये  जने  wk  वर्षों

 4079.  थी  जि०  ato  बिस्वास  >
 व्या  श्रम

 तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  कोयला  खनिकों  के
 नाम

 शौर  संख्या
 कितनी

 है  जिन्होंने  कोयला  खानों  में

 नियोजित  श्रमिकों  को  जूते  ate  वर्दियां दी  हैं  ;  भ्रौर

 प्रत्येक  खान  में  कितने  श्रमिकों  को  जूते  ah  वर्दियां  प्राप्त  हुई  हैं
 ?

 छम  तथा  पुनर्वास मंत्री  हाथी  )  ate

 (i)  जूतों को  सप्लाई

 1967 से  कोयला  खनिकों  के  लिये  बचाव  जूते  सप्लाई  करना  अनिवार्य कर  दिया

 गया  ।
 कोयला  खनिकों

 को
 तब  से  दिये  गये  जूतों  से  संबंधित  ०  प्रभी

 तक
 उपलब्ध

 नहीं

 शअ्नदलर प  से  पहले  प्रबन्धक  मजूमदार  कोयला  पंचाट
 के  wary  जूते  रियायती दर  पर

 दिया  करते
 थे  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1967 से  पहले  कोयला  श्रमिकों  को

 183,677  जोड़े  जूते  दिये  जा  चुके  थे  |

 कोयला  खनिकों  को  वर्दियों  की  सप्लाई  झ्र नि वाय  नहीं  है

 के  प्रधान  वर्दियां  लागत  के  50  प्रतिशत  की  रियायती  दर  पर  दी  जा  रही  थीं  ।  उपलब्ध  सुचना  के

 95760  किया
 खनिकों

 को
 वर्दी  का  एक-एक  सेट  प्रौर  56708 श्रमिकों  को  वर्दी  के

 दो  सेट  दिये  गये
 ।

 कोयला  खनिकों  को  वर्दी  देने  के  प्रश्न  पर  के  सभी  seq  पर  इस  समय  एक

 समिति  विचार  कर  रही  है  ।

 कोयला  खनन  सम्बन्धी  औद्योगिक  समित्र

 4080.  श्री  जि०  सो ०  विस्वास  :  क्या  श्रम  तथा  पुलिस  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 र  का  बिचार  कोयला खनन  सम्बन्धी  औद्योगिक  समिति
 की

 ग्यारहवीं  बैठक  कब

 बुलाने का  है  ;  झर

 यदि  तो  उसकी  कार्यसूची  क्या  होगी ?

 अम  तथा  पुनः वरस मंत्री  हाथी )  :
 ak  न

 तो
 तारीख  कौर न  ही

 विषय-सूची  अन्तिम  रूप  से  निश्चित  हुई  है
 ।

 कोयले  की  खानों  में  खनिकों  क ेलिप  पन  विकृत  शिविर

 4081.  थी  जि०  मो०  बिस्वास  :
 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 7  1967
 के

 भ्र तारांकित

 प्रश्न  संख्या  1752  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  कोयले  की  खानों में

 धनधघिकृत  शिविर  स्थापित  किये  जाने  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 भरम  तथा  पुनर्वास मंत्री  खान  सुरक्षा  महानिदेशक की
 श्रध्यक्षता

 के
 अधीन

 स्थापित  मूल्यांकन  समिति  ने  खनिकों  के  होस्टलों  के  कार्यसंचालन  के  बारे  में  एक  संहिता

 तैयार  की  है  ।  संहिता  में  न  केवल  afar  होस्टलों की  मान्यता  की प्रक्रिया  निर्दिष्ट  है

 ध्रपितु इस में होस्टलों इस  में  होस्टलों  द्वारा  रखे  जाने  वाले  स्टैंड  भी  निर्धारित  हैं  ।  संहिता के  लागू  होने  के  साथ

 मूसे  अनधिकृत  होस्टलों  को  मान्यता  देना  सम्भव  जिनका  cess  निर्धारित  स्टैंदर्ड के
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 अनसार  इस  समय इन  होस्टलों  मे  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  fears  अाफिस  की

 सुविधाएं लागू  नवदीं
 दी  जा

 रही  हैं  ।

 बोला  कोयला  लान

 4083.  थी  जगेश्वर  यादव  !  क्या  श्रम तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  करता  स्थित  न्यायाधिकरण  के  द्वारा  28  दिसम्बर  1967

 को  iq
 गये  उसा

 पंचाट  को
 तारकोल  कोयला  खान  के  प्रबन्धकों  ने  क्रियान्वित  किया है  जिस में  15

 चोरियों  को  फिर  से  नियत  किये  जाने  तथा  उन  की  मजदूरी  की  बकाया  राशि  का  भुगतान

 fi  a  |  की  सिफारिश  है  ;  श्र

 )  यदि  नहीं  ,  तो  सरकार  का  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करनें  का  विचार

 ण्य  तथा  पुनर्वास  स  मंत्री  कौर  बां कोला  कोयला  खान  के  प्रबन्धकों

 ने न्थध14।।1धकफरण  के  निर्णय  के  विरुद्ध  कलकत्ता उच्च  न्यायालय  में  ग्रसित  दायर  की  है  जोर  उच्च

 न्यायालय ने  निर्णय  को  क्रियान्वित  करने से  रोक  दिया  है  ।

 वेत्ता-कजोरी कोयला  चान  में  ताला  बन्दी

 4083.  को  जगेश्वर  यादव  :  क्या  श्रम  तथा  पनबस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार के  कलकत्ता  स्थित  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  ने

 2  array  1968  को  देखता-कजोरी कोयला  खान  की  तालाबन्दी  को  भ्रवंध  घोषित  किया  है

 )  कोयला  कारखाने  में  कितने  समय  तक  रूप  से  तालाबन्दी  रही  है

 तालाबन्दी  से  पूर्व  कर्मचारियों  उस  अवधि  की  बकाया  मजदूरी
 शामिल

 कर  कुल

 कितनी  धनराशि  देय  थी

 कमंचारियों  को  बकाया  धनराशि  न  दिये  जाने  के  कारण  प्रबन्धकों के  विरुद्ध  कया

 कृप द्य ्य  की  गई  ;  अर

 तालाबन्दी  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्रम  तथा  मंत्री  जी हां  |

 8  1967 से  1

 19485,  75  ¥o

 ||
 )  मजूरी  भुगतान  प्रीमियम

 के
 भ्रन्तर्गत  19485.  फ्र  रु०  के  लिए  प्रा  अधिकारी

 के

 पास  दावों  दे  प्रार्थना  पत्र  दायर  किए  गए  हैं  ।

 औद्योगिक विवाद  अधिनियम  के
 अन्तर्गत

 तला बन्दी  निषिद्ध  दोने  के
 बावजूद  भी

 यह  भारी  है  ।  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  अभियोजन  लाया  ष्  रहा  है  ।
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 14  1968  लिखित  उत्तर
 a ए  ना  LS  ee

 विधि  पॉरवद  नियम

 4084.  श्रीधर  गठ  ठाकुर  :
 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  संविधान के  लागू  किए  जाने के  बाद  परिषद्‌  नियम  ''  में  कोई  मूल
 परिवहन  किए गए  हैं  ;

 यदि  तो  इन  परिवर्तनों  ,  विशेषकर  मुवक्किलों  के  ret  वकील  चलने  के  अधिकार

 वकालत  के  पेशे  में
 प्रवेश

 तथा  विधिक  कार्यवाही  के  प्रकाशन  के  बारे  में  किए  गए

 परिवर्तनों का  मुख्य  ब्यौरा  क्या है  ;

 क्या  वकालत  के  पेश  में  सुधार  करने  के
 प्रयोजन  से

 जो  विधि में  सुधार  से  front

 भिन्न  विभिन्न  परिषद्‌  नियमों  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  >  और

 क्या  सरकार  का  विचार  विधि  झ्रायोग  या  किसी  sea  स्वतन्त्र  निकाय  के  माध्यम  से

 वकालत  के  पेश  के  बारे  में  कोई  जांच  करने  का  है  ?

 दिखीं  उपमंत्री  मोहम्मद  युक्त  सलीम  :  .  संविधान
 के  प्रवृत्त  होने  के  पश्चात

 विधिज्ञ परिषद्‌
 1926

 के
 झधीन

 स्थापित  विधिज्ञ  परिषदों  के  स्थान  पर  अधिवक्ता

 1961
 के

 wale  गठित
 विधिज्ञ  परिषदों  की  स्थापना  की गई  है  ।  एक  भारत

 की
 विधिज्ञ  भी

 स्थापित
 की  गई  है  ।

 विधिज्ञ  परिषदों  ने  पूर्वोतर  विधिज्ञ परिषद्‌  नियमों  में

 सारवान  परिवर्तन  किए हैं  ।

 परिवर्तन  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  वे  हैं  जो  श्रधिवक्ताओ्ं के  विरुद्ध

 शासनिक  कार्यवाहियों  के  संचालन  कौर  ज्येष्ठ  अधिवक्ताओं  के  व्यवसाय  के  अधिकारों  पर  frdeaat

 से  सम्बन्धित  हैं  ।  मुवक्किल  के
 झपना  वकील  चुनने के  भ्र धि कार  के  सम्बन्ध  में  कोई  परिवर्तन

 नहीं  गया  ।
 विधिवत्‌  परिषदों  ने  फीस  के  सम्बन्ध  में  कोई  नियम  नहीं  बनाये  हैं  ।

 जहां तक  विधि  व्यवसाय में  प्रवेश  का  सम्बन्ध  नियमों  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  इस

 व्यवसाय  में  प्रवेश  करने  वालों  को  भारत  की  विधिज्ञ  परिषद्‌  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  कोई

 उपाधि  प्राप्त  करनी  चाहिए  झ्र
 उन्हें  राज्य  विधिज्ञ  परिषदों  द्वारा  विहित

 प्रशिक्षण  प्राप्त  तथा  परीक्षा  पास  करनी  चाहिए  ।  विधिज्ञ  परिषदें  न्यायालयों  की  विधिक

 कार्यवाहियों  के  प्रकाशन  के  सम्बन्ध  में  कोई  नियम  बनाने के  लिए  सक्षम  नहीं  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 stad  |  विधि  व्यवसाय
 के  संगठन

 शरीर  कार्यकरण  की  चर्चा  विधि  आयोग  ने

 स्थानिक  प्रशासन  सुधार पर  अपनी  चौदहवीं  रिपोर्ट  में  की  है  ।

 Agricultural  Labourers

 4086.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Reha-
 bilitation  be  pleased  to  state:

 so  far  to  safeguard  the  interest  of  agricultural  labourers;
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Governmett  have  enacteg  no  Legislation

 (0)  whether  Government  propose  to  enact  a  legislation  for  the  agricul-
 tural  labourers  on  the  pattern  of  the  one  enacteq  for  industria]  workers;  and

 (c)  if  so,  when?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shr;  Hathi):  (a)  There  is  no

 Min
 separate  central  labour  Act  for  agricultural  labourers  as  such.  Under  the

 1 imum  Wages  Act,  1948,  employment  in  agriculture  is  a  scheduled  em-
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 ployment  and  appropriate  Governments  have  power  to  fix  minimum  rates
 of  wages  and  regulate  conditions  of  service  in  the  matter  of  hours  of  work,
 weekly  day  of  rest  and  overtime  in  respect  of  agricultural  employees.

 (b)  and  (c).  Further  action  in  this  direction  will  have  to  await  the  re-

 commendations  of  the  Nationa)  Commission  on  Labour  one  of  whose  terms
 of  reference  is  to  study  and  report  inter  alia  on  measures  for  improving
 conditions  of  rural  labour  and  other

 categories
 of  unorganised  labour,

 इम्फाल  dix  कलकता  के  बीच  सीधी  बर संचार  व्यवस्था

 4087.  थी  मेघ  बन्दर
 :

 कयास  तार  मंत्री  यह  बताने  की  प्पा  करेंगे  कि

 (a)  क्या  मणिपुर  के  मनीपुर  पत्रकार  संघ  ने  इम्फाल  के  बीच  सीधी  दूरसंचार

 संबंध  स्थापित  करने  सूक्षम  व्यवस्था  का  इम्फाल  तक  विस्तार  करने  के  लिये  सरकार  से

 झन रोध  किया  हूं  ;  शौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 संसद-कार्य  तथा  संवार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुजराल  )  :  जी

 सफीपुर  पत्रकार  संघ  की  प्रो  से
 22  1968  को  एक  अभ्यावेदन प्राप्त  हुआ  है  जिसमें

 कलकत्ता  के  लिए  ट्रंक  काल
 की  बेहतर  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  सूक्ष्म-तरंग  संबंध  को

 इम्फाल  तक  बढ़ाने  की  प्रार्थना की  गई  हैं  ।

 इम्फाल  att  कलकत्ता  के  बीच  कालों  की  संख्या  बहुत  कम  रहती  हैं शौर  इस  पर

 इन  दोनों  स्थानों  के  बीच  सीधी  ट्रंक  लाइन  का  औचित्य  नहीं  हैं  ।  गोहाटी  में  होने  वाली  परिवहन  की

 देरी  को  कम  से  कम  करने  के  प्रयत्न  किये जा  रहे  हैं  इस  समय  चल  रहे  संस्थापन-कार्यों से  इम्फाल

 प्रौढ़  गोहाटी के  बीच  परिपंथों  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  की  जा  रही  हैं  जोरहट से  दीमापुर

 कोहिमा  कौर  इम्फाल  के  लिए  सुम-तरंग  संबंध  को  विस्तार  देने  के  लिए  विस्तृत  इंजीनियरी  के
 कॉम

 को  डाक  तार  विभाग  ने  हाथ  में  ले  लिया  ।  इससे  विश्वस्त  तार  परिजनों  की  व्यवस्था  की

 सकेगी ।

 विधि  आयोग  का  पतगंठन

 4089.  भी  दामानी  :  विधि  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या यह  सच  हैं  कि  विधि  आयोग  का  पुनर्गठन  किया
 जा

 रहा  ह  ;

 यदि  तो  विधि  आयोग  की  रचना  कया  होगी  ;
 श्र

 क्या  उसके  निर्देश  पंद  तथा  कार्यों  का  भी  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  हैं
 ?

 बिधि  मंत्री  गोविन्द  सदन  जी  att

 (a)  एक  तीन  पूर्णकालिक  सदस्य  कौर  एक  संयुक्त  सचिव  तथा  सदस्य
 ।

 जी
 नहीं
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 अविलम्बनीय  लक  महत्व के  विषय  की  शोर  ध्यान  दिलाना 4  1889  )

 भ्र विलम्ब नीम  लोक  महत्व  क  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना

 ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 है है  OES  EAT  सा  तपा  algae  समाजवादी  गणराज्य  के  बीच  परमाणु  शस्त्रों

 के  प्रकार  को  रोकने  संघ  करार  के  समाचार  फके  बारे  में  भारत  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 श्रोतों  तार केश्य री acer रख )  :  मैं
 वैदेशिक

 कार्य  मंत्री
 का  ध्यान  ग्र विलम्ब नीय लोक  महत्व

 के  निम्नलिखित  विषय  की  ite  दिलाती  हूं  भ्र ौर  प्रार्थना  करती  हूं  कि  वह  इस  संबध  में  एक

 qt  ति

 संयुक्त  राज्य  श्रमिकों  तथा  सोवियत  समाजवादी  गण  राज्य  संघ  के  बीच  परमाणु  वस्त्रों

 प्रसार  को  रोकने  संबंधी  करार के  समाचार  के  बारे  में  भारत  सरकार  की  प्रतिक्रिया  ी

 बंदेदिक-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुर  पाल  1968  को  संयुक्त

 राज्य  रूस  तथा  ब्रिटेन  ने  अ्रठारह  देशों  की  निरस्त्रीकरण  समिति  में  सुरक्षा  श्रद्वा  रनों

 के  बारे  में  एक  सकल्प  म  faa  पेश  किया  i  इसको  वे  सुरक्षा  परिषद्‌  में  भी  पेश  करने

 को  तयार  हैं
 ।

 इस  मस्जिदे  के  मजमून  को  सभापटल  पर  रख  दिया  गया  है  |  इस  मस्जिदे के

 समथन  में  प्रस्तावक  इकतरफा  घोषणायें  करने  के  इच्छुक  हं  कि  यदि  परमाणु  निहित  वस्त्र  राज्यों
 जो  कि  इस  संधि  में  शामिल  परीक्षण  wet  से  प्राक् रमण  होता  है  प्रिया  उसे  परमाणु

 के
 प्रारूपण

 का  खतरा  उत्पन्न होता  तो  वे  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  घोषणा  पत्न  के  भ्रनुसार  सुरक्षा

 परिषद  से
 उस

 राज्य  की  सहायता  की  मांग
 की

 जपेगी
 ।

 उपरोक्त  देश  संयुक्त  राष्ट्र  घोषणा  पत्न  के
 अनुच्छेद

 के  अधीन तब  तक  पृथक  पृथक  तथा  सामूहिक  श्राम-रक्षा  के  अधिकार  की  भी  पुष्टि  करते

 ्  जब  तक  सुरक्षा  परिषद्‌  कार्यवाही  नहीं  करती  |

 परमाणु  eal  के  प्रसार  को  रोकने  संबंधी  संधि  के  मस्जिदे  के  बारे  में  श्रठा रह  देशों  की

 करण  समिति  महासभा  को  अरपना  प्रतिवेदन  भेजेगी  ।  संयुक्त  राष्ट्र  प्रक्रिया तथा  रूस  ने
 if

 के

 मस्जिदे  में  प्रक्रिया  संबंधी  कछ  मॉम  ली  संशोधन  किये  हैं  ।  संधि  के  मस्जिदे को  सुरक्षा  आश्वासनों

 के  +कल्प  के  पीचीदे  के  साथ  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  श्रग्ने  +र  के  लिए  प्रस्तुत  किया  जायेगा

 ऐसा  विचार  है  कि  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  महासभा  के  अगले  मद्दी  ने  किसी  समय  बुलाये

 जाने  की  संभावना है  ।

 मैं  अपनी  स्थिति  &  /
 बाधित  कुछ  मुख्य  बातें  माननीय  स्दर्स्यों  के  समक्ष  रखना  चाहता  हूं

 ।
 परमाणु

 दस्तों  वाले  राज्यों  ने  परमाणु  वस्त्र  विपिन  राज्यों  के  साथ  मिल  कर  शांति  स्थापित  करने  के
 लिये

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  प्रभावशाली  बनाने  की  दिशा  में  जो  पग  उठाये  हैं  हम  उनका  स्वागत  करते

 मानवता  की  श्राशा  संय  कत  राष्ट्र  संघ  से  बंधी  हैं  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  घोषणा  पत्न  के
 श्रन्तगत  सदस्य

 राज्यों  पर  विशेषकर  सुरक्षा  परिषद्‌  के  स्थायी  सदस्यों
 पर

 विश्व  में  शांति  बनाये  रखने  का  बहुत  दायित्व

 इस  प्रकार  के  प्रयासों  से  परमाणु  weal  के  प्रसार  को  रोकना  संभव  होगा
 ।

 इस  दृष्टि  सुरक्षा

 गारंटी  को  परमाणु  दस्तों  के  TATT  को  रोकने  संबंधी  करार  पर  हस्त  क्र  करने  के  लिये  पूर्व  शर्ते  नदीं

 साना जा  सकता  |

 इस  संबंघ में  हम  एक  एक  कदम  ७.  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  अठारह  राष्ट्रों  के  निरस्त्रीकरण

 बहु  प्राशि  करना  ठीक  ही  है  कि  ag  इस  दिशा  में  कोई  ठोस  कदम  उठायेगा  ।  वर्तमान  संधि  थै
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 निरस्त्रीकरण को  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  ।  जब  तक  च्े  अस्त्रों  वाले  देश  अपने  परमाणु

 में  वृद्धि  करते  रहेंगे  तब  तक  हम  विश्व  शांति  की  कौर  नहीं  बढ़  सकते
 |  दूसरे जब  तक  सभी  राज्य

 शाम  संयंत्र  से  काम  नहीं  लेते  तब  तक  निरस्तीकरण  को  बढ़ावा  देने  संबधी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  करार  से  कोई

 लाभ  नहीं  होगा  ।  भारत  ने  अनेक  बार  यह  घोषणा  की  है  कि  वह  परमाणु  बम  नहीं  बना  रहा  है

 कि  चह  परमाणु  शक्ति  का  विकास  केवल  शांतिपूर्ण  काय  के  लिये  ही  कर  रहा  ei  we  स्थिति  सुरक्षा

 सहित  सभी  राष्ट्रीय  पतलूनों  पर  भ्राघारित  हैं  ।

 श्री  मती  तारकेश वरी सिन्हा  :  कया  मैं  जान  सकती  हूं  कि  यदि  सुरक्षा  परिषद्‌  के  स्थायी  सदस्यों

 हारा  सस्तुत यह सकल्प पा यह  संकल्प  हो  जाता  है  तो  भारत  सरकार  की  इस  बारे  में  ठीक  कया  स्थिति  द्वोगी  क्योंकि

 सुरक्षा  परिषद्‌  का  frig  सदस्यों  पर  निवास  नहीं  है
 ?

 1966  में  श्री  त्रिपद  ने  संयुक्त  राष्ट्र  की

 निरस्त्रीकरण  समिति  में  यहਂ  कहा  है  कि  भारत  की  स्थिति  कट्टर  I

 प्रघन  मंत्री  योजना  मंत्री  तथा  वे  बेसिक-कार्य मंत्री  इन्दिरा  गांघी

 मदि  संघि  में  परिवहन  कर  fear  जाता  हैं  हम  महसूस  करते  हैं  कि  यह  हमारे हित  में  है  तो  हम

 इस  पर  हस्ताक्षर  करेंगे  ।  परन्तु  हमने  यह  बात  भी  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  संधि  पर  वर्तमान  रूप  से

 हम  नहीं  हैं  ।  माननीय  उप-मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  स्पष्ट  कर  दिया  हैं  कि  सुरक्षा  गारंटी  को

 परमाणु  के  प्रसार  को  रोकने  संबंधी  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  पूर्व  शर्ते  नहीं  माना  G7

 सकता  ।  इससे  स्थिति  स्पष्ट  हो  जाती  हू  |

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madhubani)  I  would  like  to  know  whether
 Government  has  prepared  its  own  draft  if  she  does  not  agree  with  the  draft
 treaty  sponsored  by  U.S.A.  and  U.S.S.R?  I  would  also  like  to  Know  whether
 co-sponsors  of  the  treaty  are  willing  to  give  guarantee  that  there  will  be
 no  anger  to  the  non-nuclear  countries  from  them?  I  would  also  like  to
 learn  the
 Rumania?

 Government’s  attitude  towards  the  amendment  presented  by

 Shrimati  Indira  Gandhi  Rumania  and  U.A.R.  have  similar  views  and
 their  views  are  good

 Shri  Rabi  Ray  (Puri):  May  I  know  whether  Government  have  prepared
 their  own  graft?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  हम  कोई  मसविदा  नहीं  पेश  कर  रहे  हैं
 ।

 थी  गणेश  घोष  :  क्या  सरकार  इस  संधि  को  परमाणु  शस्त्रविहीन देशों
 को

 ब्लैकमेल  करने  का  एक  मंत्र  समझती  है  she  क्या  सरकार  श्रमिक-एशिया  तथा  लेटिन  भमरीकों

 के  देशों  को  अपने  साथ  करेंगी  जिससे  कि  सभी  द  wea  पर  रोक  लगाई  जा  इस  ब्लेक

 मेस  को  रोका  जा  सके  तथा  वस्त्रों  के  भण्डार  को  नष्ट  किया  जा  सके  ।

 भ्रान्ति  इन्दिरा  गांधी  :  माननीय  सदस्य  are  व्यक्त  की  गई  भावन  प्रथ॑  नीय  है  यह

 वास्तविकता से  परे  है
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 14  1968  सभा  पटन  पर  रखे  गये  यत्र

 सभा पटल पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 श्रोतागण  रोजगार  शादी  के  श्रन्तगंत  झधिसूकना

 शम  तथा  grate  मंत्री  :
 मैं  निम्नलिखित पन्न  सभा पटल पर  रखता  हूँ

 (1)  औद्योगिक  रोजगार  आदेश  )  1946  की  घारा  15  की

 उपधारा  (  3)  के  अन्तर्गत  औद्योगिक  रोजगार  आदेश  )  केन्द्रीय

 संशोधन )  1967  की  एक  जो  दिनांक  2  1  अक्तूबर

 1967  के  भारत  के  राज पत्न  में  अधिसूचना  संख्या  जी  ०एस  अनार  1573

 में  प्रकाशित हुए  थे

 में  रखो  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०  445/68]

 उक्त  भवि सूचना को  warmer  पर  रखने में  हुए  विलम्ब के  कारण  दर्शाते

 वाला एक  विवरण  |

 पच्चीसों  गाल  राज्य  के  पथ  में  ard  किये  गये  अब् यादे दा

 वक्ता  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 शेर
 :

 मैं  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता हूं

 (2)  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  रई  क

 20  1968  की  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ

 पठित  संविधान  के  भध्रनुच्छद  213  (2)  के  श्रन्तगेत  निम्नलिखित

 घष्यादेशों  फो  एक-एक  प्रति

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  दूसरा  भ्र ध्या देश  1968

 (1968  का  पश्चिमी  बंगाल  अध्यादेश  संख्या  TIL)  जो  परिश्रमी

 बंगाल  के  राज्यपाल द्वारा  7  1968  फो  प्रख्यापित

 किया  गया  था

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  संशोधन )  1968

 (  1968  का  पश्चिमी  बंगाल  अध्यादेश संख्या  viii)  जो  पश्चिमी

 बंगाल  के  राज्यपाल  द्वारा  8  1968  को  प्रख्यापित

 किया गया  था

 उक्त  धष्यादेशों  क्वारा  तुरन्त  विधान  बनाने  के  कारण  बताने  वाले  दो  विवरणों

 की  एक-एक  प्रति  |

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल ०  ayo ०  446 /6  8]

 संविधान  के  अनुच्छेद  309  के  अन्तर्गत बनायें  foe

 संसद-किये
 तथा  संवार  मंत्री  राम  सुलग  fag)  मैं

 निम्नलिखित
 पत्न  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं

 (3)  संविधान  के  श्रनच्छेद  309  के  श्राइन  बनाये  गये  निम्नलिखित  नियमों  की  एक-एक

 प्रति

 डाक  are
 विभाग

 सेलेक्शन
 ग्रेड  सर्ती  1967

 जो

 351



 Papers  laid  on  the  Table  March  14,  1963

 दिनांक  13  1968  के  भारत  के  राजपत्र  दा धि सूचना  संख्या  जो  ०

 एस ०
 कार  ०  71  में  प्रकाशित  हुये  थे  तथा  हिन्दी  संस्करण  |

 मेफेंनिक्स  कैरियर  तथा  वायर  तेरा  )  भर्ती  1968

 जो  दिनांक  13  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  afar  संख्या

 जी०  एस०  आर  73  में  प्रकाशित हुए  थे  तथा  प्रंग्रजी  संस्करण  ।

 में  रखे  गई  ।  देखिए  संख्या  जुल ०  eto  447/6  8]

 कोयला  खानों  तथा  सुरक्षा  )  अधिनियम  के  श्रस्तर्गत  अधिसूचना

 खान  तथा  घाट  मंत्री
 प्र०  :  में  कोयला  खान  तथा

 1952  की  घारा  17  की  उपधारा  (4)  के  भ्रन्तर्गत  कोयला  खान  तथा  सुरक्षा

 संशोधन
 19  65

 की  एक  जो  दिनांक  2  19  68
 के  भारत  के  राज पत्न  सें  झधिसू  चना

 संख्या  जी०  एस०  ग्राम  प्रकाशित  हुए  थे  ,  समापन  |  पर  रखता हूं  ।

 हाल  में  रखी  गई  देखिए  संख्या  (F 70  टी०  4489/6

 मोटरगाड़ी  अधिनियम  के  श्नन्तग (४ ह

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Transport  and  Shipping  (Shri
 Bhakt  Darshan):  I  beg  to  lay  a  copy  of  the  Delhi  Motor  Vehicles  (Fifth
 Amendment)  Rules,  1967,  published  in  Notification  No.  F.3(39)  /66-67-
 Transport  in  Delhi  Gazette  dated  the  19th  October,  1967,  under  sub-section
 (3)  of  section  133  of  the  Motor  Vehicles  Act,  1939  on  the  Table  of  the  House.

 में  रसी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल ०
 टी०  2091/67]

 कोयला  स्वान  श्रमिक  कल्याण  संघ  का  196  5-66  के  लिये  विधिक  प्रतिवेदन  शरीर  कोय ला

 खान  बोनस  योजना

 श्रम  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  स०  च०  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  शराइत  पर  रखता  हूं

 (6)  वर्ष  19  65-66
 के  लिए  कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  संव

 के  क्रियाकलापों  संबंधी

 वारिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  ।

 19 (7)  कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  तथा  बोनस  योजनायें  iv  48  की  घारा

 परक के
 कोयला  खान  बोनस  संशोधन )

 1968  की
 एक प्रति  जो  दिनांक

 17  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  314  में

 शित  हुई  थी  ।

 में  रखे  गये  |
 देखिये

 संख्या  एल ०  टी ०  449/68]

 रबड़  अधिनियम  के  भ्न्तगंत  अधिसूचना

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद फी
 :

 में  रबड़  1947

 की  घारा  25  की  उपघारा  (3)  के  अन्तर्गत रबड़  )  1968  की  एक  जो  feats

 2  मैच  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 जी  ०  एस०  भार०  395  में  प्रकाशित हुए

 सभा पटल पर  रखता  हूं

 में  welt  नई ।  संख्या  एल०  टी ०  450/68]
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 24  1889  राज्य सच्चा  से  संदेश

 नीਂ

 सरकारो  बचत  पत्र  प्रीमियम  के
 घन्तगंत  afer

 संसद  कार्य  तथा  संवार  मंत्री  राम  सुलग
 :

 मैं  श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया को  झोर  प्रे

 सरकारी बचत  पत्र  1959 की  धारा  12  की  उपधारा  (  3)  के  भ्न्तगंत  डाकघर  बचत  पत्न

 संशोधन )  1965  की
 एक  जो  दिनांक

 29  19  68
 के

 भारत
 के

 राजपत्र

 में  अधिसूचना  संध्या  जी०  एस०
 प्रार्‌ ०  411

 में  शत  हुए  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई
 ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  451/68]

 राज्य सभा  में  संदेश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचित : मैं राज्य :  मैं  राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  सन्देश  की  सूचना  देता  हूँ  कि  राज्य  सभा  ने  अपनी  13  मार्चे

 1968  को  बैठक  में  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  विधान  मंण्डल  का

 विधेयक  1968  पारित  कर  दिया  है

 पश्चिमी  बंगाल  राज्य  विधान  मण्डल  का  प्रत्यायोजन )  विधेयक

 GISLA  TURE  (DELEGATION  OF  POWERS) WEST  BENGAL
 oii

 LE

 BI

 सचिव  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गेंद  रूप  में  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  विधान  मल् दल

 का
 1968

 की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूँ
 ।

 प्राक्कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 जग्तालीसवां  प्रतिवेदन

 शो  में  बेकटासुब्बाया  :  मैं  सामुदायिक  विकास  सहकार

 मंत्रालय में  के  केन्द्रीय मत्स्य  शिक्षा  संस्था  बम्बई  के  बारे में  प्राक्कलन  समिति

 का  सन्ता लीस वां प्रतिवेदन  पेश  करता  हूं  ।

 शलाका  द्वारा  सूचनाओं  की  प्राथमिकता  निर्धारित  रखने  के  बारे  में

 RE:  BALLOTING

 sit
 दी०  ०  फार्मा  :

 मैं  निवेदन  करता  हूँ  कि  मतदान  को
 बस

 प्रकाश  को

 मामले  पर  नियम
 झिझक  महोदय

 :  इस  पर  सभा  में  चर्चा  नहीं  की  जानी  चाहिए
 |

 समिति  में  चर्चा
 की

 जा  सकती  है  ।

 तारांकित  प्रदान  संख्या  उत्तार  में  शुद्धि

 CORRECTION  OF  ANSWER  TO  STARRED  QUESTION  NO.  129.

 उप-प्रधान
 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी

 :  19  1968
 को

 अमरीका

 से  खाद्यान्नों  के  रायात  के  बारे  में  तारांकित  प्रशन  संख्या
 129

 के  अनुपूरक प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  पूछा

 गया  था  कि
 क्या  पी०एल०  480

 के  अंतगर्त  तम्बाकू  भी  आयात  किया  जाता
 ।  इस  सम्बन्ध

 मैं  संसद  सदस्यों  के  समक्ष  ठीक  स्थिति  रखना  चाहता  हूं  |
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 ne

 भारत
 भ्रमरी का

 से
 पी०एल०  480

 के
 अन्तर्गत

 सपड़
 विरजिनिया  तम्बाकू  की  कुछ

 मात्रा  कई  वर्षों  तक  मंगाता  रहा  है
 ।  मई  1966  में  हुए  करार  में  2660  लाख  डालर  के  मूल्य  का

 उक्त  किस्म
 मीट्रिक  टन  तम्बाकू  के  आयात

 की
 व्यवस्था  है  ।  जून  1967  700

 मीट्रिक  टन  तम्बाकू  प्रख्यात  किया  जा  चुका  था  घोर
 शेष  150  मीट्रक टन अब टन  अब  गोर  जन  1968  के

 बीच  भायात  किया  जायेगा  ।

 इस  तम्बाकू के  रायात  कुछ  किस्म  के  निगार  तथा  सिगरेटो ंके  निर्माण  में  safer  के  प्रयोजन

 हेतु  क्या  जा  रहा  है

 सभा का  काय

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 संसद्‌-कार्य  तथा  संचार  मंत्री  gw  :  श्रीमान  18  as  1968  से

 आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  निम्नलिखित  सरकारी  ara  लिया  जायेगा

 I  भरा  की  कार्प  सुची  में  जिन  मदों  पर  चर्चा  नहींहो  सको  उन  पर  ।

 2  दिल्‍ली  नगर  निगम  विधेयक  1968  तथा  पास  करना  )

 3
 जम्मू

 तथा  काश्मीर  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  1968  तथा

 पास  करना  )

 at  1968-69 के  लिये  अनुदानों  की  मांगे  पर  तथा  मतदान

 वर्ष  1967-68  के  लिए  श्रनुप्ुरक  की  मांगे  पर  चचा  तथा

 ड़ि  दर्ज  के  लिए  लेखानुदानों  की  मांगे  )  पर  चर्चा  तथा  मतदान ।

 वह  1967-68  के  लिए  भ्रनपूरक  अ्रनुदानों  की  मांगे  )  पर चर्चा  तथा

 मतदान  |

 पश्चिमी  बंगाल  राज्य  के  संबंध  में  उद्घोषणा  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  सम्बन्धी

 संकल्प पर  चर्चा

 पश्चिमी  ब॑  तल  राज्य  विधान  मण्डल  (  शक्तियों  प्रत्यायोजन )  विधेयक  1968

 राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  विचार  तथा  पास  करना

 1  व्य  1968-69  के  लिए  लेखानुदानों  की  मांगों  बंगाल
 पर

 चर्चा  तथा

 मतदान  ।

 11  वर्ष  1967-68 के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की
 मांगों  पर

 चर्चा  तथा  मतदान  ।

 12
 उत्तर  प्रदेश  राज्य

 के
 संबंध  में  उद्घोषणा  का  प्रयोग  प्राप्त  करने  वाले  संक्रमण

 पर
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 श्रनुयू रक  अनुदानों  की  मांगें  प्रदेश
 ieee Be

 13.  उत्तर  प्रदेश  राज्य  विधान  मण्डल  का  1968.

 राज्य
 सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप

 में  तथा  चर्चा  )

 एटा 14.  बर्ष  1968-69  के  लिए  लेखानुदानों  की  मांगे  al  )  पर  चर्चा  तता

 मतदान  |

 15.  वर्ष  1967-68  के  लिए  अनुपूरक  भ्रनुदानों  की  मांगों  (  उत्तर  प्रदेश  )  पर  चर्चा

 || नथा  मतदान  i

 16.  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  ग्रामीण  जाति  are  विधेयक  को

 संगीत  समिति  को  सौंपने  संबंधी  प्रस्ताव  |

 17.  सशस्त्र  सेना  जारी  रखना  1968  राज्य  सभा  द्वारा

 सास  किये  गये  रूप  तथा  यास

 मिलने  वाले  यदि  इस  में
 कोई  परिवर्तन  करना  है  अ्रथवा  सुझाव  देने  हैं  तो  उस  बैठक  में  दिये  जा

 सकते हैं  ।

 कार्य  मन्त्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 सोलहवां  प्रतिवेदन

 संसद  कार्य  तथा  संचार  मंत्री  राम  सुलग
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  fl

 यह  सभा  कार्य मंत णा  समिति के  सोलहवें  प्रतिवेदन  जो  13  मान  1968

 को  सभा  में  पेश  किया  गया  सहमत  क्

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  कार्य-मंत्रणा  समिति  के  सोलहवें  प्रतिवेदन  जो  13  मार्च  1968  को
 sy  ad

 सभी  में  पेश  किया  गया  सहमत &  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  =

 The  motion  was  adopted

 न

 प्रभु  पूरक  भ्रनुदानों  की  मांगें  प्रदेश )
 1967-68

 रव  5  FOR  SUPPLEMENTARY  GRANTS  (UTTAR  PRADESH)  1967-68

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित  मंत्री
 मोरारजी

 में
 वर्ष  1967-68

 के  लिए

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  संबंधी  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  दर्शन  वाला  एक  विवरण  पेश  करता  हूं  |
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 Uttar  Pradesh  Budget,
 1968-69  March  14,  1968

 उत्तर  प्रदेश  राय-ठ  परै  1968-09

 UTTAR  PRADESH  BUDGET,  1968-69
 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :

 सदन  को  मालूम है  कि

 राष्ट्रपति  ने  25  1968  की  अपनी  घोषणा  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  का

 कार्य-भार  ग्रहण  कर  लिया  है
 !

 राज्य  दे  राज्यपाल  द्वारा  राष्ट्रपति  के  पान  भेजी  गयी
 रिपो  की  एक  प्रति  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  गयी  है  ।  यद्यपि  सरका  को  arm  है

 fe  राज्य  में  जल्दी  ही  सामान्य  संवैधानिक  व्यवस्था  फिर  स्थापित  करना  सम्भव
 ा

 फिर  भी  ait  राज्य  के  विधान  मण्डल  के  अधिकारों  का  प्रयोग  ष  द्वारा  किया  जा

 सकेगा
 ।  इसलिए  राज्य  सरकार  का  1968-69  का  बजट  संसद्‌  के  सम्मुख  प्रस्तुत  करना

 जरूरी
 हो  गया

 राज्य
 सरकार  से  जुलाई

 1968
 तक  का  खरच  पूरा

 करने  के  लिए  लेखानुदान  wa  प्राप्त किया  जा  सके  ।

 2.
 संसद्‌  के  सम्मुख राज्य  का  बजट  प्रस्तुत  क  ने  के  सीमित  उद्देश्य  का  विचार

 करते  हुए  मैं  उत्तर  प्रदेश  की  आधिक  या  अन्य  गतिविधियों  का  ब्योरा  देना  नहीं

 केवल  कुछ  मुख्य  मुख्य  बातों  का  उल्लेख  वरना  चाहता  गो  दो  वर्ष  सखा  पडने  के

 कारण  राज्य  की  ay  व्यवस्था  पर  बहुत  बोस  पड़ता  रहा  इसलिए  चालू  वर्ष  में

 अधिक  उपज  वाले  बीज  बोने  के  gear  द्वारा  खेती  की  उपज  बढ़ाने  पर

 अधिक  से  alee  जोर  दिया  गया  ।  खरीफ  ate  रबी  दोनों  मौसमों  में  कुल  मिला
 कर

 लगभग  50
 लाख  एकड़  भूमि  में  इस  कार्यक्रम  के  शझन्तर्गत  फसलें  बोयी

 ।
 अगले  वर्ष

 का  लक्ष्य  70  लख  एकड़  है  ।  जहां  जहां  सिंचाई  की  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  वहां-वहां

 तीसरी  फसल  का  क्षेत्र  भी  बढ़ाया  जा  रहा  ६  ।  wana  है  कि  इस  वर्ष  सिंचाई  की

 बड़ी  श्र  दरमियानी  प्रायोजनाओं  पर  13'  25  करोड़  रुपया  att  छोटी  प्रायोजनायें  पर

 4.  25  करोड़  रुपया  ad  जिससे  सिचाई  की  बड़ी  और  दरमियानी  प्रायोजना गों  से

 63,000  एकड़  ग्र ति रिक्त  भूमि  में  शौर  छोटी  प्रायोजनाओं  से  1.53  लाख  एकड़

 रिक्त  ufa  में  सिंचाई  हो  सकेगी  ।  अगले  वर्ष  सिंचाई  की  दरमियानी  शर  बड़ी

 नहीं  से  98,000  एकड़  भ्र ति रिक्त  भूमि  में  और  छोटी  से  1.06  लाख

 एकड़  भ्र ति रिक्त  भूमि  में  सिंचाई  करने  का  लक्ष्य  गया  गर-सरकारी  सिंचाई

 कार्यों को  प्रोत्साहन  देने  के  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप इस  वर्ष  1967 के  अन्त

 तक  ४  लाख  एकड़  भ्र ति रिक्त  भूमि  में  सिंचाई  करने  की  क्षमता  पैदा
 की  जबकि

 पिछले  वर्ष  6.88  लाख  एकड़  अतिरिक्त  भूमि  में  सिचाई  करने
 की
 क्षमता  प्राप्त  की

 गयी  थी  ga  वर्ष  1968  के  अन्त  तक  जितने  गर सरकारी  नलकूपों
 आर  पम्प

 सेटों  को  बिजली  से  चलने  का  प्रबन्ध  किया  उनकी  संख्या  लगभग  20,000 है  जबकि

 पिछले  वर्ष  यह  संख्या  11,700  थी  ।

 3.  अब  मैं  बजट  के  विषय  को  लेता  हूं
 ।

 इस  वर्ष  राजस्व से
 331.78  करोड़

 रुपये  की  प्राप्ति  होने  का  agate  ज  ४
 जट  में

 324.82
 करोड़

 रुपये
 की

 प्राप्ति

 लगाया  गया  था  ।  96  करोड़  रुपये  इस  वृद्धि अनुमत त

 मुख्य  कारण  केन्द्रीय  करों  में  से  राज्य  को  भ्रमित  हिस्सा  प्राप्त  होना  ae  केन्द्र
 से  अधिक

 अनुदान  मिलता  है
 |

 बजट  तैयार  करते  राजस्व  से  किये  जाने  वाले  व्यय  का  अनुमान

 324' 27  करोड़  रुपया  लगाया  गया  जबकि  अरब  330:  74  करोड़  रुपये  का  अनुमान

 6'  47
 करोड़  रुपये  की  यह  सारी  वृद्धि  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों

 पौर

 प्राप्त  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  के  लिए  इस  वर्ष  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ता  मंजूर  किये  जाने
 के

 कारण हुई  है  ।  जहां  तक  पूंजीगत  व्यय  का  सम्बन्ध  है  राज्य  सहकारी  भूमि  विकास  बैंक
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 उत्तर  प्रदेश  1969-69

 को  —_———————_ ater  aaa  दिये  जाने  के  राज्य
 की

 आयोजना  में  सम्मिलित  योजनाओं  के

 लिए  36.08  करोड़  रुपये  की  मूल  व्यवस्था  में
 89

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि हो  जाने  की

 सम्भावना  है
 ।

 कणों  के  रूप  में
 भी

 अधिक  रकम  खर्चे  जिस्ता  मुख्य  कारण  ag

 हैं  कि  नलों  ate  पम्प-सेटों  को  बिजली  से  चलाने  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  राज्य

 बिजली  बोर्डे  के  लिए  6  करोड़  रुपये  तक  की  at  किसानों  a:  रासायनिक  खाद  तथा

 बीज  खरीदने  के  लिए  झ्रप्रिम  देने  के  लिए
 9

 करोड़  रुपये  तक  की  झ्र धिक  सहायता  की

 व्यवस्था  की  गयी  है
 ।'

 इन  परिवर्तनों  ate  श्रव्य  परिवर्तनों  का  यह  परिणाम  श  है  कि

 वर्ष  के  शुरू  में  काफी  अधिक  रोकड़  बाकी  होने  के  बावजूद  भुगतान  करने  के  लिए  राज्य

 की  प्रारक्षित  निधि  से  7.90  करोड़  रुपया  निकालना  होगा ।

 4.  इस  वर्ष की  331'  78  करोड़  रुपये  को  राजस्व-प्राप्ति की  तुलना  wae  वर्ष

 355.64  करोड़  रुपये  की  राजस्व-प्राप्ति  का  अनुमान  है
 ।  23.86  करोड़  रुपये  की

 इस  वृद्धि  का  काਂ
 ण  यह  है  कि  कई  मदों  के  म्रन्तर्गत  प्राप्तियों  में  वृद्धि  होने  का  wana  हैं

 ज्  में  after  महत्वपूर्ण  मद्दे  हैं--बिक्री-कर  5.16  करोड़  ब्याज  सम्बन्धी  प्राप्तियां

 5.69  करोड़  सिचाई  सम्बन्धी  प्राप्तियां  1.79  करोड़  रुपये  ौर  केन्द्रीय  करों  में

 राज्य का  हिस्सा  1°76  करोड़  रुपया  ।'  अ्रगले  वर्ष  राजस्व  से  पूरे  किये  जाने  वाले  व्यय

 का  अनुमान  3548 7  करोड़  रुपया  है  ।  इसकी  तुलना  में  इस  वर्ष  का  अनुमान  330.74

 करोड़  रुपये  था  ।  24,  13  करोड़  रुपये  की  इस  वृद्धि  का  मुख्य कारण  ब्याज  a

 शोधन-निधि  सम्बन्धी
 प्रभार

 फण्ड  महंगाई  भत्ते  में  इस  वर्ष  की  गयी

 वृद्धियों  और  आयोजना  सम्बन्धी  व्यय  के  लिए  पहलें  से  अधिक  व्यवस्था  किया  जाना  है  |

 इस  राजस्व-खाते में  भ्र गले  वर्ष  थोड़ा  सा  ग्रथित  77  लाख  रुपये  का  अधिशेष

 दिखायी  देता  जबकि  इस  वर्ष  का  अधिशेष  1.04  करोड़  रुपये  का  था  ।

 5.  अगले  वर्ष  के  बजट  पूंजीगत व्यय  के  लिए  44.  43  करोड़  रुपये की  व्यवस्था

 की  गयी  जिसमें  राज्य  की  प्रायोजना  के  लिए  38  65  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 शामिल है  ।  ऋण  देने के  लिए  71.14  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  जिसमें से

 46.69  करोड़  रुपया  राज्य  बिजली  बोर्ड  के  लिए  ats  16.93  करोड़  रुपया  किसानों

 को  तकावी  रासायनिक  खाद  तथा  बीज  खरीदने  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए  हैं
 ।

 115.  57  करोड़  रुपये  का  कुल  केन्द्र  शर  दूसरों  से  56.27  करोड़  रुपये  की

 वास्तविक  अतिरिक्त  रकम  उधार  ऋणों  ate  अग्नियों  की  वसूलीयाँ के

 33.63  करोड़  रुपये  से  ai  ऋण-जमा  सम्बन्धी  विविध  शीर्षकों  के  gets  होने

 वाली  24.  93  करोड़  रुपये  की  प्राप्तियों से  किया  जिससे पंजी  खाते  में
 74  लाख

 r
 रुपये  का  थोड़ा  सा  घाटा  रह  जिसे  77  लाख  रुपये  के  राजस्व-ग्रधिशेष  द्वार

 पूरा  किया  जायगा  ।

 6.  ग्रनुमान  हैं  कि  ईस  वर्ष  राज्य
 की  आयोजना

 पर  150.  96
 करोड़  रुपया

 खच

 जिसमें  से  50  करोड़  रुपये  की  वित्त-व्यवस्था  केन्द्रीय  सहायता  द्वारा  az

 3.50  करोड़  रुपये  की  वित्त-व्यवस्था बिजली  बोर्ड  द्वारा  aoa  ही  साधनों  से  की  जायगी

 ot  वर्ष  के  बजट  में  राज्य  की  झायोजना  के  खर्च  के  लिए  143.  54  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था  की  गयी  जिसमें  केन्द्रीय  सहायता  की  रकम  75.  60  करोड़  रुपया  ग्रोवर

 राज्य  के  बिजली  ats  के  साधनों  की  रकम  7.  35  करोड़  रुपया  होगी
 ।  इसके
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 मोरारजी  TATE]

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए  अगले  इस  ay  की  10.  74  करोड

 रुपये  को  व्यवस्था की  तुलना  11.  25  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  इस  प्रकार  ae

 वर्ष  प्रायोजना  सम्बन्धी  कुल  व्यवस्था  154.79  करोड़  रुपये  की  जबकि  पिछले  वर्ष
 161.70  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  थी  ।  यहां  मैं  यह  भी  बता  दूं  कि  हालांकि  अगले

 साल  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  दिये  जाने  वाले  ऋणों  के  लिए  6.46  करोड  रुपये  की  कम

 व्यवस्था की  गयी  लेकिन  सहकारी  क्षेत्र  के  देहाती  ऋण  को  कार्यक्रम का  विस्तार  होने  के

 कारण  att  अनुसूचित
 tat

 द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋण  को  देखते  इंस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र

 में  होने  वाले  कुल  निवेश  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा
 |  भूमि  बंधक  बैक

 माटंगेज
 41  जिलों तक  कर  जबकि  इस  aa wrt  वर्ष  झ्र पने  काम  का  विस्तार

 कह  25  जिलों  में  ही  काम कर  रहा  हे  ।  फिर  afe  राज्य  सरकार  को  आवश्यकता

 जान  पड़े  तो  शभ्रतिरिक्त  व्यय  की  पूति  के  लिए  श्र  शरीक  साधन  जुटाने  की

 सुनिश्चित  व्यवस्था  करने  के  खच  में  वृद्धि  करने  के  प्रश्न  विचार  करने  की

 होगी  ।

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Barabanki):  I  want  some  information  from  the

 hon.  Finance  Minister  in  regard  to  the  Budget  of  Uttar  Pradesh.

 श्रष्यपक्ष  महोदय  जब  बजट  को  सभा  के  समक्ष  रखा  जायेगा  उस  समय  श्राप

 जो  भी  जानकारी  चाहें  ले  सकते  हैं  ।

 ह

 सामान्य  झ्राय-व्ययक--सामान्य  चर्चा--जारी

 GENERAL  BUDGET—GENERAL  ISCUSSION—contd

 श्री  हेम  बुरा
 )  क्या  वित्त  मंत्री  उत्तर  दे  रहे  हैं

 ?

 श्रेय  महोदय  मरे  विचार में  faa  मंत्री  2.  30  अथवा  2.45  पर  उत्तर  दंग  |

 कुछ  दलों  का  समय
 अभी

 शेष  है
 ।

 श्री  दत्तात्रय  कटे  मैं  कुछ  मुख्य  मुख्य  बातों  का  उल्लेख  करूंगा
 |

 द्  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 (.  [Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair]

 जहाँ  तक  करों  का  सम्बन्ध  है  डाकदरों  में  वृद्धि  से  गरीब  लोगों  पर  प्रतीक  बोझ

 पड़ेगा  ।  पोस्टकार्ड की  दर  में  जो  वृद्धि  की  गई  वह  अनावश्यक  यह  हम  पर

 इसलिए  लादी  जा  रही  है  क्योंकि  डाक  व  तार  घर  श्रपने  व्यय  में  मितव्ययता  करने  का

 प्रयत्न नहीं  कर  रहे  मत  डाक  दरों  में  बृद्धि  करने
 के

 बजाये  डाक
 व

 तार  विभाग  में

 किफायत की  जानी  चाहिए  ।

 डाक  द्वारा  भेजे  जाने  वाले  समाचारपत्रों  शल्क  में  जो  वृद्धि
 की  मई  है  उससे

 लोकतंत्रीय  she  तथा  अपना  दृष्टिकोण  व्यक्त  करने  का  sac  कर  रहे  स्थानीय  लोगों

 को  हानि  होंगी  ।  इस  शुल्क  फर  उक्त  पहलू  से  विचार  किया  जाना  चाहिए
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 on
 तम्बाकू  पर  कर  लगाने  से  गरीब  पर  अधिक  बोझ  पड़ेगा  क्योंकि  घर  में

 तम्बाक ही  पीते

 वित्त  मंत्री  ने  बजट  में  दिखाये  गये  घाटे  को  पूरा  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई
 ~

 नहीं  दिया  यदि  उनका  विचार  अतिरिक्त
 नोट  छाप

 कर
 इस  घाटे  को  पूरा  करने

 का  है  तो  इससे  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी
 ।

 यदि  उनका  विचार  नवम्बर  में  ah  कर  लगाने

 का  है  तो  इससे  गरीब  कर  दाताओं  पर  ate  बोझ  बढ़ेगा  |

 कल  वित्त  मंत्री  ने  बताया
 ा

 कि  सरकारी  स्वय  मै  अधिक  Te ad os  नहीं  हुई  है

 है

 उन्होंने
 यह

 दिखाने

 का

 Tact  किया  है
 कि  व्यय  में  कुछ  प्रतिशत  कमी  हुई  लै  वास्त

 में  यह  कमी  इसलिए  दिखाई  देती  है  क्योंकि  राजस्व  में  काफी  बृद्धि  हो  गई  |

 विचार  में  सरकारी  नौकरों  की  सभी  श्रेणियों  में  छंटनी  किये  जाने  की  पर्याप्त  गुंजायश

 जो  कर्मचारी  काम  ठीक  द्ग  से  नहीं  करते  उनकी  छंटनी  करना  mame  है  |

 उत्पादकता
 की

 कसौटी  लागू
 की

 जानी  चाहिए  ग्रोवर  यह  देखा  जाना  चाहिए  कि  सभी

 कमंचारियों के  पास  पुरे  समय  का  काम  है  ।  सेवा  निवृत्ति की  शरायु  कम
 की

 जा  सकती  है
 sic  रिक्त  स्थानों  को  न  भर  कर  व्यय  में  कमी  की  जा  सकती  रोजगार में  प्रतिवर्ष

 दस  प्रतिशत  की  कमी  की  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 कल  मैंने यह यह  gor  था  कि  जीवन  बीमा  निगम
 के  धन  का  किस  प्रकार  उपयोग

 किया  जा  रहा  मंत्रों  meter  ने  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  देने  से  इन्कार  कर

 दिया  था
 ।  इस

 धन  को  भवन  शादी  पर  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  जिससे  लोगों

 को  रोजगार मिल  सकता  है  ।  इस  प्रकार  लोग  कर  देने  पर  भी  तैयार  होंगे  ।

 बड़े  दुःख  की  बात  दै
 कि  देश  के  हजारों  गाँवों  में  राज  भी  पीने  का  प्ब चक्ाट्त  जल

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  क्या  यह यह  देखना  सरकार  का  काम  नहीं  है  कि  प्रत्येक गाँव  में  पीने

 डो  सरत  पाना  एरा  हो  ।  यदि  राज्य  सरकारें  इस  सम्बन्ध  में  भ्र पनी  जिम्मेदारी

 पूरी  नहीं  कर  रही  हैं  तो  केन्द्रीय
 सरकार

 को  सीधे  यह  कार्य  अपने  हाथ  में  ले  लेना

 चाहिए |

 श्री स०  मो०  बुर्जों  एसी  at  थी  कि  बजट  में  जनसाधारण को

 कुछ  राहत  दी  जायेगी  परन्तु  दुर्भाग्यवश  उनपर  कर  लगा  दिये  गये  हैं  ।  बच्चों के

 प्रयोग  की  वस्तुओं  जसे  कि  चाकलेट  मिठाई  ग्राही  पर  भी  कर  लगा  दिया  गया
 है  ।

 षोस्टकाडं  के  दामों  की  विधि  से  भी  गरीब  लोगों  पर  अधिक  बोझ  पड़ेगा  |

 गत  ag  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  श्राइ्वसान  दिया  था  कि  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  का

 सहारा  नहीं  लिया  जायेगा
 ।

 परन्तु  इस  वर्ष  उन्होंने  घाटे
 का

 बजट  प्रस्तुत  किया

 प्रश्न  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  घाटे  अर्थव्यवस्था  को  किस  प्रकार  रोका  जा  सकता  है

 भास्कर  की  बकाया  राशि  ज़ो  कि  1965  में  376  करोड़  रुपये  थी  550  करोड़ रुपये

 हो  गई
 |  ant  के  राष्ट्रीयकरण  को  छोड़  उनके  सामाजिक  नियंत्रण की  बात  कही  जा

 रही  हम  साँग  करते  हैं  कि  ऐसे  वित्त  मंत्री  को  जोकि  भ्र पने  साधन  में  असफल

 रहा  है  ज़ो  घाट  की  सरथ-व्यवस्था  गरीब  लोगों  पर  कर  लगाकर  देश  को  चलाता

 है  उसे  mt  पद  से  त्याग पत्न  दे  देना  चाहिए  ।
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 रायबरेली  में  जूतों  के  निर्माण  के  लिए  कारखाना  लगाया  जा  रहा  है  ।  वहाँ  से

 जूते  निर्यात  किये  जायेंगे  1  परन्तु  यह  कारखाना  प्रधान  मंत्री  को  प्रसन्न  करने  के  लिए  ही

 खोला जा  रहा  है  |  इस  कारखाने पर  2  करोड़  50  लाख  रुपये  व्यय  a  जायेंगे  जबकि

 ब्रिटिश  इन्डिया  कारपोरेशन  को  अपने  हाथ  में  लेकर  जूतों  के  निर्यात  का  काम  किया  जा

 मैं  माँग  करता  हूं  कि  deems  के  मूल्य  में  कोई  वृद्धि न  की  जाये  |  मिठाई  पर

 उत्पादन  शुल्क  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  तथा  उन  सभी  करों  को  वापिस  लिया  जाना

 चाहिए  जिनके
 कारण  उपभोक्ता  दस्तूरों  के  मूल्यों  में  वुद्धि  होने  की  आशंका  है  ।

 श्री  श्रीनिवास  मिश्र  :  वित्त  मंत्री  ने  बजट  बनाते  समय  समाज  के  छटे  ant की

 कठिनाइयों  की
 गोर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया है  |  सरकार ने  जो  रियायतें दी  है  वे  बड़े बड़े  लोगों

 को  दी  इग  बजट  से  कोई  आशा नहीं  बंधती  |  हमारे  बजट  का  मुख्य  व्यय  प्रतिरक्षा पर

 सिविल  प्रशा रास  पर होना  इस  बजट
 में  व्यय  के  पद्धति में  सुधार वा  कोई  संकेत  नहीं  है  ।

 देश में
 निकास  कार्यों  फे  लिये  बहुत  कम  व्यवस्था  की  गई  है  ।  हमें  विदेशों  पर  बहुत  अ्रधिक

 निर्भर  फेरना  पड़ता  है  ।

 प्रतिरक्षा  पर  व्यय  के  तारे  में  हमें  यथार्थवादी  अपनाना  हगो  |  हम  अलबम बम

 नहीं  व  २६  ।  हमें इस  बारे  में  वस्तुस्थिति का  झ्रध्ययन  करके  नीति  निर्धारित करनी  चाहिये  ।

 eq  प्रतिरक्षा  भर  हने  वले  व्यय  के  ठीक  एंग  से  प्रयोग  में  लये  जाने  के  प्रश्न  पर  विचार

 करना  गरीर  इसमें  यथासंभव  बचत  की  जानी  परन्तु  देश  की  प्रतिरक्षा  व्यवस्था

 में  फासो  प्रहार  की  ढोल  नहीं  रानी  चाहिये  ।

 सरकारी  क्षेत्र में  सरकार  को  41  करोड़  की  हानि  हुई  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय

 को  पियार  परना  कौर  देवता  चाहिये कि  इस  ara  में  धन  का  कसे  उपयोग  किया

 जा  यकता  ह  !  सरकारी  उपक्रमों  में  बड़े बड़े  अधिकारियों  को  संख्या  निरन्तर  बड़ती  रहती  है

 परन्तु  ्  मजदूर  अपनी  मजदूरी
 में  बृद्धि  को  मांग  करते  हैं  तो  उन्हें  कोरा  जबाब  दे  दिया

 जाता  है  ।  उन्हें  arr  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  नहीं  करायी  जाती  है  ।

 हमें  शिक्षा  श्र  स्वास्थ्य  के  लिये  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये
 |  इन  से

 हमारे  पेश  का  भविष्य  संबंधित  बजट  में  इसके  महत्व  की
 झ्रोर  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 सरकार को  समूचे  देश  में  पीने के
 पानी  की  व्यवस्था  करने

 के
 लिये  कार्यक्रम  बनाना  चाहिये

 राज्यों  को  स्थिति  को  ध्यान  में  wad  हुए  अनुदान  दिये  जाने  चाहिये  ।  इस  संबंध

 में  पिछड़े  राज्यों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।

 उड़ीसा  सरकार  की  सिंचाई  संबंधी  योजना  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार को  धन  की  उचित
 a
 t  ।  केन्द्रीय व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  उड़ीसा  में  उत्पादन  कई  गुना  बढ़ाया जा  सकता

 क्रो  उड़ोसा के  प्रति  उदार नीति  अपनानी  चाहिये  ।

 Shri  Chandrika  Prasad  (Ballia):  Sir,  I  welcome  the  budget  proposals.
 The  new  taxation  proposals  will  not  in  any  way  hit  the  poor  sections  of  our

 society.
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 I  feel  more  funds  should  have  been  provided  for  sports.  It  is  a  v  ery
 important  item  of  our  life.  We  attained  freedom  after  200  years  of  British
 rule.  The  country’s  condition  in  1947  was  very  deplorable.  There  were
 countess  problems  before  us.  Our  leaders  proved  equal  to  the  task  and  put
 the  country  on  the  path  of  progress.  They  embarked  on  planned  develop-
 ment.  I  am  sorry  to  say  that  U.P.  state  has  been  neglected  in  this  regard.

 We  should  accept  the  Kutch  Tribunals  award  and  essert  international
 Pressure  on  Pakistan  to  implement  the  Tashkent  Agreement.

 I  request  the  Central  Government  to  provide  funds  for  small  irrigation
 schemes  in  eastern  U.P.,  so  that  these  backward  area  could  be  also  developed.

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्या ह्
 भोजन  के  लिये  2  बजे  स०  प०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  Lunch  till  Fourteen  of  the  clock.

 लोक  संभा  सियार  भोजन के  पश्चात  2
 बजे  पुनः  समवेत हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  at  fourteen  of  the  clock  after  Lunch

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 |  [Mr.  Deputy  SrEaKER  in  the  Chair]

 Shri  Gunanand  Thakur  (Saharsa):  Sir,  there  is  nothing  new  in  this

 Budget.  He  has  again  presented  a  deficit  budget.  The  deficit  is  to  the  tune
 of  290  crore  rupees.  This  burden  will  have  to  be  borne  by  the  poor  people
 of  this  country.

 India  is  predominantly  an  agricultural  country.  The  hon.  Minister  has
 said  that  bumper  crop  is  expected  this  year.  He  has  not  outlined  the  dis-
 tribution  policy  of  Government  in  this  regard.  The  provision  of  Rs.  53  crores
 for  agriculture  is  very  inadequate.  We  should  take  steps  to  ensure  sufficient
 production  of  foodgrains.  We  should  not  depend  on  rains  or  the  vagaries  of
 weather.

 Ours  is  a  poor  country.  The  postal  rates  are  proposed  to  be  increased.
 burden  on  the  poor.  It  is  very It  is  not  proper.  This  will  put  tadditional

 strange  that  big  companies  are  being  given  00110 6551 015,  The  huge  sums  of
 unaccounted  money.  which  is  with  the  big  businessmen,  is  not  being  touched.
 That  money  should  be  recovered.  Crores  of  rupees  are  being  Paid  to  princes
 as  privy  purses.  Had  certain  steps  been  taken  in  this  direction  the  deficit

 financing  could  have  been  avoided.  The  hon,  Minister  has  not  kept  his
 promise  of  avoiding  deficit  financing.

 This  Government  is  exploiting  the  poor  masses  in  the  name  of  Socialism.
 It  is  most  unfortunate.  Public  Schools  are  a  symbol  of  Western  pattern,  The
 poor  students  cannot  afford  to  go  to  those  Schools.  A  famous  economist  has
 pointed  out  that  in  India  the  big  business  and  high  officials  join  hands  in
 encouraging  corrupt  practices.  It  proves  a  stumbling  block  in  the  path  of
 country’s  progress.  The  Government  funds  are  misused.  All  this  should  be
 checked.  If  proper  steps  are  taken  this  deficit  financing  could  be  avoided.

 This  budget  envisages  an  increase  of  eleven  percent  in  our  national  in-
 come,  but  it  is  not  clear  as  to  where  this  increase  will  take  place.  Will  it
 improve  the  lot  of  common  man?  The  poor  people  should  be  provided  all
 facilities.
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 This  budget  provides  concessiong  to  big  business.  The  poor  have  been
 ignored.  I  feel  the  small  schemes  of:  irrigation  and  development  should  be
 given  priority.  Bihar  State  can  be  a  surPlus  State,  if  adequate  facilities  ara
 provided  there.

 The  Dearness  Allowance  of  Central  Government  employees  has  been
 increased  many  a  time.  I  request  that  State  employees  should  also  be  given
 some  relief.  They  are  equally  affected  by  high  cost  of  living.

 को
 गणेशा  घोष

 राज
 देश  की  ग्रंथ  व्यवस्था  बहुत  खराब  हालत  में

 c है  ।  सरकार  को  मजबूर हो  कर  घाटे  का  बजट  बनाना  पड़ा  ।  इस  से  मंत्री  महोदय  को

 कठिनाइयों  का  भ्रचमान  लगया  जा  सरकता  है  ।  सरकारी  व्यय  में  खर्चे  में  कमी  करना

 सरकार  उचित  नहीं  समझती  है  ।  परन्तु  इस  मद
 में  व्यय  में  विधि  होती  जा  रही  है  |

 गत  वर्षों  में  कांग्रेस  सरकार बड़े  बड़े  व्यापारियों  तथा  उद्योगपतियों  को  रियायतें  देती

 सही  Q  |  इससे  देश की  तथ  व्यवस्था में  सुधार  नहीं  gar  है  ।  वास्तव में  इस  से  गैर-सरकारी

 a = क्षेत्र  का  ही  विस्तार  gar  ।  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  श्री  चौधरी के  उपायों  द्वारा  सरकार  को

 हानि हुई  है

 सरकार  धनकर  की  बात  करती है  ।  बड़े  बड़े  व्यपार  गह  धन  न्यासों  में  परिवर्तित

 कर  देते  gat  सरकार  कर  से  वंचित  हो  जाती हैं
 ।  इस  बारे  में  न्यास

 प्रीमियम  के  संशोधन
 से

 बड़े  बड़े  लोगों
 को  ही  लाभ  हुआ  है  इस  बारे  में  जांच  होनी  चाहिये  ।

 हमें  विदेशों  से  प्राप्त  होंने  वाली  सहायता  पर  निसार  नहीं  करना  चाहिये  ।  पशिचम  देशों  के

 इसमें  अपने  cart  हैं  ।  राज  पूंजीवादी  देशों
 को  संकट

 पड़  रहा  है  ।  यह  वियतनाम  वीर  लोगों के  मुकाबले  का  कारा है
 ।.  ब्रिटेन  को

 पौंड  का  भ्रवमूल्यन  करना  पड़ा है  ।  वे  श्रल्यपविकसित देशों
 में  श्रपनी  लूट  को

 बढ़ाना  चाहते  हैं
 ।

 ऐसी  स्थिति  में  हमें  किसी  पर  निर्भर नहीं  करना  चाहियें  ।

 सरकार को  स्टाक  एक्सचेंज  में  पूंजी  लगाने  की  प्रवृति
 समाप्त  कर  देनी  चाहिये

 इस  धन  उत्पादक  कार्यों  में  लगाया  जाना  चाहिये  ।  इससे  उद्योगों
 को  प्रोत्साहन  मिलेगा

 इस  बजट  में  स्थिति के  सुधार  के  लिये  कोई  कार्यवाही नहीं  की  गई  है  ।
 लोगों  को  संघर्ष

 करना  होगा  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Balrampur):  It  is  no  doubt  necessary  to

 give  certain  concesSions  to  the  corporate  sector  in  order  to  revive  the

 The  measures  that  the  Finance capital  market  and  to  check  recession.

 Minister  has  announced  for  this  purpose  will,  therefore,  be  welcome.  But

 the  question  is  whether  in  extending  these  concessions  to  the  corporate

 sector,  it  was  at  all  necessary  to  impose  certain  indirect  taxes  which  would

 adversely  hit  the  common  man.

 So  far  as  deficit  financing  is  concerned,  there  is  no  doubt  that  it  leads

 to  inflation.  But  we  should  not  take  the  rigid  attitude  that  it  should  never

 be  resorted  to.  If  care  is  taken  to  see  that  it  does  not  cross  a  certain  limit

 and  it  is  applied  as  a  cure  to  the  malady,  it  may  not  lead  to  harmful  results.

 There  is  likely  to  be  a  deficit  of  Rs.  22  crores  in  the  revenue  budget  of

 the  Posts  and  Telegraphs  Department  this  year.  This  has  been  cited  as

 the  basis  for  increase  in  postal  rates,
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 There  is  sufficient  scope  of  economy  in  the  wasteful  expenditure  pertaining

 to  postal  services,  but  increase  in  the  postal  rates  is  not  justified,  The  rates

 of  post-cards  and  inland  letters  should  not  be  increased  as  they  are  used  by

 common  man.

 The  hon’ble  Minister  has  increased  the  excise  duty  on  all  types  of  un-

 manufactured  tobacco.  Different  kinds  of  tobacco  is  used  in  bidi  and  cigar.

 The  tobacco  used  in  bidi  and  eatable  tobacco  should  be  exempt  from  this

 dditional  excise  duty.

 It  looks  as  if  a  cold  war  is  going  on  between  Private  and  Public  Sectors.

 Thig  is  not  a  proper  approach.  We  should  agree  that  private  and  public  sec-

 tors  are  part  and  parcel  of  one  National  Sector.  Both  these  sectors  should  get

 equal  opportunities  to  develop  and  the  cold  war  should  come  to  an  end,

 I  am  not  one  of  those  who  believe  that  Nationalisation  is  the  only  cure

 for  a!l  the  ills.  In  fact  it  would  be  better  if  Government  factories  are  run

 efficiently  and  production  is  increased.  It  would  be  appreciated  if  a  man-

 agerial  cadre  is  developed  for  this  purpose  ‘4s  the  extension  of  Public  Sector

 will  be  meaningless  without  it.

 It  is  also  necessary  that  while  nationalising  any  industry  there  should

 not  be  any  political  consideration.  The  proposal]  to  stop  donations  by  the

 companies  to  the  political  parties  and  to  abolish  privy  purses  of  the  ex-rulers

 seemed  to  be  motivated  by  political  considerations.  I  had  also  introduced  a

 similar  motion  in  Rajya  Sabha  but  the  Finance  Minister  Shri  T.  T.  Krish-

 namchari  replied  that  it  cannot  be  done  and  it  is  not  necessary.  Now  Gov-

 ernment  is  of  the  view  that  donations  by  the  companies  to  the  political  con-

 siderations  should  be  stopped.  Is  it  not  gq  political  consideration,  Now  ba-

 cause  ex-rulers  have  started  giving  something  to  other  political  parties,  Gov-

 ernment  is  threatening  to  stop  privy  purses.

 डा०  कर्णों  सिंह  )
 :

 भारत  सरकार ने  कच्छ  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  इसलिये  ag

 कोण  भ्र पना या है  क्योंकि  हमने इस  मामले को  न्यायाधिकरण  को सौंपने का  पाकिस्तान को  वचन

 दिया  झा  कौर  इस  प्रकार  निर्णय  को  स्वीकार  करने  के  लिये  हम  बाध्य  हैं  ।  परन्तु  मेरा  निवेदन

 यह  हैकि  पाकिस्तान  ने  युद्ध कर  के  वे  सारे  अधिकार  खो  दिये  हैं  जिन  से  वह  यह  कर  सकता

 था  कि  भारत  को  न्यायाधिकरण  का  fra  अवश्य  स्वीकार  करना  यह  सब  को

 पता  है  कि  कच्छ  सीमा  विवाद  के  बारे  में  भारत  भ्र ौर  पाकिस्तान  के  बीच  1965 पूर्वार्ध  मं

 समझौता  हुआ  था  कौर  उस  के  बाद  पाकिस्तान  ने  भारत  पर  झ्राक्रमण  किया  ।  पाकिस्तान
 के

 राष्ट्रपति  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  पाकिस्तान  भारत
 के  साथ  युद्ध कर  रहा  है  ।  इसलिये

 गह  दुखता से  कहा  जा  सकता  है  कि  पाकिस्तान  के झाक्रमण  के  पश्चात्‌ कच्छ  का  सीमा  विवाद

 सम्बन्धी  समझौता  समाप्त  हो  जाता  है  ।

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त
 मंत्री

 मोरारजी  यह  andy  लगाया  गया  है

 कि  कांग्रेस  ने  गत  20  वर्षों
 के
 शासन

 के
 दौरान  देश

 की
 श्रथंव्यवस्था

 को  हानि  पहुंचाई
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 है  ।  परन्तु  कोई  व्यक्ति  यह  कह  सकता  है  कि  arr  वही  स्थिति  है  वर्ष
 1946  में  यह  कहा  गया  हैकि  के  सम्बध में  भी  हम  ने  कोई  प्रगति  नहीं

 की  है  |  वस्तुस्थिति यह  है  कि  वर्ष  1946  में  हम  शायद  ही  किसी  गांव  में  बिजली  लगी

 हुई  देखती थे  जब  कि  अराज  लगभग  62,000  नगरों  श्र  गांव  में  बिजली लगी  हुई  है  ।

 मैं  बताना  चाहता  हूं  यह  कार्य  कुछ  किये  सम्भव  नहीं  परन्तु  विरोधी  पक्ष

 इस  तथ्य  को  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  है  ।  वे  सोचते हैं  जब  कांग्रेस

 सरकार  को  पदस्थ  नहीं  किया  जाता  तब  तक  कोई  सुधार  नहीं हो  सकता  |  ऐसा

 सोचने से  किसी  समस्या का  समाधान  नहीं हो  सकता  ।  यह  कहा  गया  है  कि  घाटे की

 ys  व्यवस्था  करके  मैं  ने  अपना वचन  भंग  किया  ।  मैंने यह  कहा  था  कि  सभी  परिस्थितियों

 में  मूल्य  में  स्थिरता  लाने  के  लिये  घाटे  की  अर्थ-व्यवस्था  को  न  अपनाना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 खाद्य  उत्पादन  की  ग्रा वश्य कता  को  पुरा  करने  के  लिये  कुछ  रुपया  देना  ग्रावश्यक  है  ।  मैंने

 यह  भी  कहा  था  कि  श्रनुत्यादक  उद्देश्यों के  लिये  निजी  ऋणों  पर  कुछ  पाबन्दी  लगाना

 अ्रवश्यक  होगा  ।  मनोवैज्ञानिक  प्रभाव  के  अतिरिक्त  सरकार  द्वारा  घाटे  की  अर्थव्यवस्था न

 करने  से  '  जव  बैंक  तथा  अन्य  बेक  कृषि  श्र  उद्योग  की  ऋण  सम्बन्धी उचित  ग्रा वश्य कत प्रा

 को  प्रच्छी  प्रकार  से  पूरा  कर  सकेंगे  |  यह  बात  मैं  ने  कट्टी  यहूदी है  कि  मैं  घाटे

 की  प्र्  व्यवस्था को  पसन्द  नहीं  करता  परन्तु  इसका  यह  नहीं  जो  आवश्यक

 ary  वे  भी  नक् ये जायं ।  मैं  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  पिछले  12  महीनों  में

 घाट  वी  झअ्थे  की  गयी  थी  ।

 यह  सुझाव  था  कि  के  झतिरिक्तत तथा  nv-faare  कार्यों पर  खर्चे

 1  oat  दिया  जाये  are
 प्रतिरक्षा

 पर  भी
 खर्चे

 कम  कर
 जाये  ।  as  भी  कहा  गया

 fie  gary  पर  भी  खर्चे  कम  किया  अब  गेर-प  जना  खर्च  का  जहां तक  सम्बन्ध

 gaits  wafer  सारा  खरच  इस  में  सम्मिलित  जिस  में  शिक्षा झ  दि

 इस  खर्च  को  कसे  कम  जा  सकता है  ? पर  होने  व'ले  ग्रा  जाते हैं  ।

 समाज  कल्याण  शादी  पर  गया  खरे  भी  योजना  से  भ्र ति रिक्त खरच  है  ।

 इसके इल  केवल
 प्रशासनिक  खरच  रह  जाता  है  {  इस  सम्बन्ध  में  हम  ने  प्रशासनिक  सुघार

 आयोग  की  स्थापना  की  है  अगौर  वे  हमें  इस  सम्बन्ध  में  सूझ व  देंगे  ।  फिर  भी  प्रशासनिक

 qa  कम  करते  का  एक  ठी  तरीका  है  a  कंचा  रियों  को  छंटनी  करप  का  है  ।  परन्तु

 वर्तमान  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  शायद  इस  प्रकार  कोताही  करना  उचित

 नहीं  होगा  ।  इस  कार्य  को  धीरे  धीरे  किया  जा  सकता  है  ।

 यह  कहना  अनुचित  है  fe  हमने  मितव्ययता  की  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  |

 में  62  करोड़  रुपये  तथा  1966-67 में  90  करोड  रपये  की  मितव्ययता
 हमने

 ay

 = ञ की  red  |  1967-68  में  भी  खं  में  कमी  हुई है  ।  प्रशासनिक  खर्चे  में  करे  चा रियों

 को  दिये  जाने  वाला  महंगाई  भत्ता  भी  सम्मिलित  है  जो  aa  338  करोड़ रुपये  प्रतिवर्ष

 हो  गया हें  |

 यह  कहना  अनुचित  है  कि  यो  सना  ANG  हि me

 वहां  कर्मचारियों  को  संख्या  में  कमी  हुई  है  ।  वास्तव  में  घाटे  की  अर्थव्यवस्था
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 इसलिये  करनी  पड़ी  क्योंकि  a  तो  हम  बच  में  इस  प्रकार  की  att  करना  चाहते  i

 जिस से  हमारी  श्रेय-व्यवस्था  विपरीत  प्रभाव  पड़े  र  a  हों  हम  इस  परक  के

 कर  लगा  सकते  जिन  से  स्थिति  are  भी  खराब  al  wit  l  जत  हम  एसा  नहीं

 कर  सकते तो  हमें  घाट  कीं  अर्थ-व्यवस्था  करनी  होगी  ale  विधेयक  र  ह  सनथ  में  जग

 मूल्यों  में  कनी  हो  रही  हमने
 खर्ज

 को  बदन  परन्तु र राजस्व  में  काकी  कमी

 हो  गयी  है  ate  इसकेकई  कारण  फिर  यदि  विदेशी  scat  का  उपयोग

 नहीं  ्  तो  उस  से  राज स्तर  की  स्थिति  ak  भी  खराब  हो  गई  है  ।  इम  प्रकार

 हमें  लगभग  300  करोड  रुपये  के  घाटे  को  स्वीकार  करता  हैं  परन्तु  इफ़  से  मूल्यों

 में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  इसकी  कारण  यह  है  कि  इफ़  af  फाल  अच्छी
 हुई

 or
 ठ  ।  मूज  भी  a ae हैं  ।

 अब  खुले  बाजार  में  मूल्य  वसूली
 म्यों  से  अधिक

 कुना
 बाम  नहीं  ।  यदि  ये  मूल्य  वसूली  मूल्यों  सभी  कत  हो  ws हे

 तो  निश्चय  ही  सारा

 mate  खरीद  लिया  जायेगा  ।  इत  समय  हमारे  पास  56  लाख  मी  ट्रिक  टन  अनाज

 भण्डार  में  रखने  के  लिये  ।  उचित यान  उपलब्ध  है  ।  यह  सच है  कि  मत  क्षमता

 ढंग
 से  वितरण  नहीं  इन  कछ  क्षेत्रों  में  et  भण्डार  जनाते  की  नौ  क्षमता

 बनानी  ह्प्गी  ।  इंसी  ala  को  ध्यान  में  रख  कर हम  30  लख  टन  को  बफर  स्टाक

 की  पजा  बना  रहे  हे  ।

 खाद्य  नीति  पर  चर्चा  करते  हुए  यह  कहा  गया  था  कि  खाद्य  ज़ोन  समाप्त कर  दिये  जाने  चाहियें  ।

 इस  सम्बन्ध  में  निरन्तर  fare  किया  जा  रहा  है  ।  हम  समाज के  few  में  जो  कुछ  कर  सकते  हैं
 करने

 का  प्रयत्न कर  रह  हैं  ।

 सुझाव  दिया  गया  है  कि  राशन  को  पूरी  तरह  से  प्त  नहीं  करना  चाहिये  ।  यह  कहा  गया

 है  कि  जो  लोग  प्राय-कर  नहीं  देते  उनके  लिये  राशन  की  व्यवस्था  को  जाती  चाहिये  ।  ऐसे  लोगों को

 संख्या  25  लाख  है  जबकि  इस  देश  की  जनसंख्या  50  करों
 ar
 id  ह  ।  याद  तक  परिवारों  को  गिना

 जाये  तो  यह  संख्या  70  या  80  लाख  होगो  ।  एक  TH  यह  भी  दिया  गया  था  कि  इस  देश के  27  करोड़

 लोगों  की
 प्राय  तीन  भाने  है  |  यदि  इन  सब-के  लिये  राशन

 की
 व्यवस्था

 की
 जाती  है

 तो
 इस  कायें

 के

 लिये  1000
 करोड़  रुपये  से  भी  अधिक राज  सहायता  की  श्रानश्यकता  है  ।  इसका

 वोसा  कौन  सहन

 फिर  ag  भी  कहा  गया  है  कि  वसूली  बिल्कुल  न  की  जाये  ।  परन्तु  वसूली  के
 बिना  कश  कास

 चल  सकता  ।  यह  सुझाव  व्यावहारिक  नहीं हैं  ।  कृषि  के  मामले  में  यह  कहा  गया  है
 कि

 आरम्भ

 से  ही  हसने  कृषि  को  उपेक्षा  की  हैं  ।  यह  बात  ठीक  नहीं  हैं  ।  पीछे  नी  फोन  योजनाओं  तथा  गत
 दो

 में  हमने  कृषि  झर  कृषि  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  4602  करोड़  रुपये  खरच  किये  हैं  ।  यह

 सिंचाई  प्रौर  बाढ़-नियन्त्रण पर  किया  गया  परिव्यय  है  ।  बिजली पर  किये  गये  खर्चे
 से

 भी  देहाती  जनता
 को

 काफ़ी  लाभ  है  ।  इन  योजनाओं में  इस  सम्बन्ध  में  1500  करोड़  रुपये  खर्चे

 किये  गये  थे  ।
 इसलिये  यह  कहना  कि  कृषि  की  उपेक्षा  हुई  है  श्रुति बात  है  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  पी०  To  480  के  प्रतीत  खाद्यान्न  का  बन्द  कर  दिया  जाये
 |

 हम  पी० एल  ०  480  के  अन्तर्गत  खाद्यान्न  का  ग्रा यात  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  नहीं  करते  |  हमने  चार

 या  पांच  वर्ष  पहले  खाद्यान्न  के  झायात  बन्द  करने  का  प्रयत्न  किया  था  परन्तु  मौसम
 ख

 राब  होने  के  कारण

 हमें
 फिर प्रा यात

 करना  पड़ा
 ।

 अनाज  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  होने  का  हम  हर  सम्भव  बतन  कर  रहे

 फिर  भी  यदि  पिछले  दो  वर्षों  में  पी०  एल०  480  के  झ्न्तगत  खाद्यान्न  ware  न  किया  होता  तो

 बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता
 |

 इस  वर्ष  हेम  ज़फ़र  स्टाक  बनाने  कें  लिये  रायात  कर  रहे  हैं
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 हम  ने
 पी०  एल०  480

 के
 अन्तर्गत  अ्रनाज  का  आयात  ही  नहीं  किया  बल्कि  180  करोड़  रुपये

 की  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  करके  अनाज  खरीदा  भी  है  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  कोई  धारणा

 बनानी  चाहिये
 |

 हम  यथाशी  घ्  अनाज  के  मामले  में  ग्राम-निर्भर  होना  चाहते  हैं  ।  हमें  राशि  है  कि  तीन

 वर्षों  के  भीतर  ही  या  aly art  से  अधिक  चार  वर्षों  में  हम  परी  तरह  द साश्मोंसि
 ही  नहीं

 हो
 जायेंगे

 बल्कि  हम  फालतू भ्र नाज  उत्पन्न  कर  सकेंगे  1

 आय-कर
 की

 बकाया  धनराशि  के  बारे  में  भी  काफ़ी  आलोचना की  गयी  है  ज  1967 के

 ग्रस्त  तक  541]  करोड़  रुपये  का  राय-कर  बकाया  था  जो  जनवरी  1968  के  अन्त  तक  घट  कर  380

 करोड़  रुपये  रह  गया
 |

 इनमें  से
 100

 करोड़  रुपये  की  धनराशि  किन्हीं  कारणों  से  वसूल  नहीं  हो

 सकी
 !

 कुछ  मामले  ऐसे  भी  हैं  जिन  में
 सम्बन्धित

 व्यक्ति  दीवालिया  हो  गये  कुछ  धनराशि के  बारे

 में  विवाद
 ४  ।

 कुछ  मामलों  में  अपीलें  की  गयी  हैं  जो  विचाराधीन हैं  ।  इस  प्रकार  380  करोड़  रुपये

 की
 धनराशि

 में  से
 27  3

 करोड़  रुपये  वसूल  करने  के  बारे  में  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  गयी  है  मुझे

 विश्वास  है
 कि

 इन  की  वसूलो  बहुत  जल्दी  हो  जायेगी  ।  विरोधी  पक्ष को  हमारे  स्पष्टीकरण  को  भी  सुनना

 चाहिये  जो  हम  प्रति  वर्ष  देते  हैं  ।

 सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों

 की
 भी  काफ़ी  आलोचना  की  गयी  है  ।

 मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 ने  शा  के  अ्रनुरूप  लाभ
 नहीं  जीत  किया  कौर  इन

 उपक्रमों
 के

 प्रबन्ध
 में

 सुधार  करने  की  काफ़ी  गुंजाइश  हैं
 ।  सरकारी  क्षेत्र  में उपक्रमों के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  जांच  की  जा  रही

 हैं  शौर  निष्कर्षों का  पता  लगते  ही  उन्हें  सभा  के  समक्ष  रख  दिया  जायेगा  ।

 मैं  रखने
 माननीय

 fra  श्री  वाजपेयी की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  भ्र ौर

 निजी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  विवाद  खड़ा  करना  देश  के  हित  में  नहीं  है  ।

 बोकारो  का  प्रश्न  भी  उठाया  गया  है  ।  बोकारों  योजना  तीन  वर्ष  पहले  स्वीकार की  गई  थी

 और  अरब  इसे  गत  ्  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  गत  बर्ष इस  पर  65  करोड़  रु०  पय  किया  गया

 था
 ।

 अब  हमें  यह  देखना  है  कि  यह  पैमा  बेकार  ही
 न

 जाये  कौर  इसका  काम  यथाशीघ्र  पुरः  हो  ।  हम  पह

 नहीं  कह  सकते  हैं  कि  बोकारो  पर  ग्राम  कुछ  भी  व्यय  नहीं  होगा  |  मैं  झपने  माननीय  fat  की  इस  बात

 से  सहमत  नहीं  हूं  कि  सरकार  द्वारा  इस्पात  उत्पादन  की  योजनाश्रों  का  प्रारम्भ  किया  जाना

 प्रद  थी

 यह  ठीक  है
 कि

 हमें  कृषि  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देनी  होगी  ।  किन्तु  उद्योगों  के  विकास  के  बिना

 कृषि  का  विकास  होना  कठिन  है  ।
 यदि  हम  aaa  देश  में  उर्वरक  बनाना  चाहते  यदि  बिजली  का

 प्रसार  बहुत  तेजी  से  करना  है  तो
 हमें  इन  सब  चीज़ों  का  निर्माण  करना  होगा  ।  इसके  लिये  हमें  देश

 में  ही  अपेक्षित घातुगं  का  उत्पादन  करना  होगा  |  विकसित  देशों  की  हमारे  देश  में  औद्योगिक

 उत्पादन बहुत  कम  हे  |

 को  जी०  भा
 ०
 कृपा लानी  :  क्या  माननीय  वित्त  मंत्री  को  पता  है  कि  वर्तमान  इस्पात

 संयंत्रों
 की  50  प्रतिशत  क्षमता  बेकार  पड़ी  है  ?

 भरी  सोरारजी  देसाई
 :

 केवल  दो  या  तीन  वर्षों  से  ही  इस्पात  के  सम्बन्ध में  ऐसी  स्थिति

 है  ।
 किन्तु  सामान्य  रूप  से  उद्योगों  में  50  प्रतिशत  क्षमता

 पता
 है

 कि  हमें  झाज  भी  कुछ  मात्रा  में  इस्पात  इनायात  करना ॥  पड़ता  है  :
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 सामान्य  श्रायव्ययक--सामान्य  zat

 पी  कर  रहे  हैं
 ?

 sit  ato  मा०  कृपा ला नो :  हम  निर्यात भी  नार  Sak

 श्री  मोरारजी  हम  भी  करते  हैं  निर्यात  भी  करते  हैं  ।  यदि  हम  आत्मनिर्भर

 हो  जायें  तब  भी  हमें  निर्यात  a  प्रख्यात  करना  होगा  ।  प्रत्येक  वस्तु  में  हम  भ्रात्मनिर्भर नहीं  हो  सकते

 हैं  गौर  न  हो  ऐसा  होना  वांछनीय  ह  |

 श्री  पील  मोडी  :  जैसा  कि  श्राचायें  जी  ने  कहा  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  तीन  इस्पात  ara

 केवल  आधी  क्षमता  पर  चल  रहे  फिर  उसी  वर्ष  में  एक  इस्पात  सन् यन्त्र पर  109  करोड़  रु०  व्यय

 करना  कहां  तक  उचित  थे
 ?

 sit  मोरारजी  देसाई  :  विनियोजन के  4  या  5  वर्ष  पश्चात्‌  अतिरिक्त  इस्पात  उपलब्ध  होगा

 चूंकि  यह  एक  विकासशील  रथ  व्यवस्था  इसलिये  खपत  बढ़ती  जायेगी  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  हम  निजी  क्षेत्र  को  झ्र धिक  सुविधाएं  दे  रहे  हैं  ।  यदि  हमने  अपनी  अर्थ

 व्यवस्था को  सुधा  रना  मन्दी  को  दूर  करना  है  उत्पादन  को  बढ़ाना  है  तो  इन  रियायतों  का  देना

 प्रत्यावश्यक है

 यह  भी  कहा  जाता  है  कि  केन्द्र  तथा  राज्य  के  सम्बन्ध  कच्छ  नहीं  हैं  या  यह  कि  हमें  जिस  त  रीव

 राज्य  की  सहायता  करनी  चाहिये  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हमने  एक  वित्त  आयोग  नियुक्त  किया  कौर

 मुझे  आशा  है  कि  वह  झ्रायोग  सभी  तथ्य  हम  रे  सामने  रखेगा  जिससे  यह  सारा  विवाद  समाप्त  हो

 केन्द्र  क्या है  ?  केन्द्र  का  ल  है  सारा  भारतवर्ष  प्रौढ़ता  राज्य  का  अर्थ  है  सारा  भारतवर्ष  ;

 हम  तो  इसी  1...  में  विश्वास  करते  रहे  हैं  ।  यदि  कोई  यह  भ्रारोप  लगाता  है  कि  कांग्रेसी  राज्यों को

 लाभ  पहुंच  रहा  है  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  इसका  हमें  एक  भी  उदाहरण  दिया  हम  उसके  लिये

 बड़े  से  बड़ा  दण्ड  स्वीकार  करने  को  तैयार  हैं  ।  कुछ  राज्य  बेक  में  अपनी  जमा  राशि  से  अ्रघिक  निका

 लते  हैं  जिससे  उनका  झपना  रहित  होता  है  ।  प्राय  किसी  कारण  की  ster  इससे  व्यवस्था  को

 stan हानि  पहुंचती  है  |  राज्यों  के  कर्मचारियों  के  लिये  महंगाई  भत्ता  देने  की  बात  कही  गई  है  ।  राज्य

 स्वायत्तशासी  हैं शर  उनके  कर्मचारी  केवल  उनका  ही  काम  करत  Wa:  उन्हें  भुगतान  करना  राज्यों

 का  ही  दायित्व  हैं  ।  यदि  हम  उन्हें  भुगतान  करेंगे  तो  यह  एक  चिन्ह  न  होगा  |

 अब  मैं  करों  के  मामले  को  लेता  हूं
 ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  पिछले  कुछ  वर्षों  से  घाटा  उठा

 है  ।  इसको  पुरा  करने  के  दो  तरीके  हैं  एक  तो  यह  कि  ast  में  कटौती  की  जाये  दूसरा  यह  कि

 दरों  में  उचित  समायोजना  करके  घाटे  को  पूरा  किया  जाये  ।  हमारी  नीति  इन  उपक्रमों  से  लाभ  अर्जित

 करने  की  नहीं  है  ।  हम  तो  केवल  ये  चाह्ते  हैं  कि  ये  उपक्रम  पैरों  पर  खड़े  मैं  यह  नहीं  कहता

 कि  डाक  तथा  तार  विभाग  उतनी  कुशलता  से  चल  रहा  है  जितनी  कुशलता  से  चलना  चाहिये  ।  किन्तु

 यह  किसका दोष  है  ?  मजदूरों  को  काम  न  करने  के  लिये  कौन  उकसाते  हैं
 ?

 आशा  करता  हूं  कि  मेरे

 माननीय  मित्र  अपने  चिकित्सीय  व्यय  में  कमी  करके  मेरी  सहायता  करेंगे  |  दरों  में  वद्धि  केवल  घाटे

 पूरा  करने  के  लिये  की  गई  हैऔर  इससे  भी  सारा  घाटा  पुरा  नहीं  होगा  ।

 Shri  Kanwar  Laj  Gupta  (Delhi  Sadar):  Is  the  hon.  Minister  prepared

 appoint  a  Parliamentary  Committee  to  go  into  the  whole  jamut  of  things’

 श्री  मोरारजी  सरकार  का  कायें  कार्य  पालिका  से  चला  करता  संसदीय  समितियों  से

 नहीं  |  अरब  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  डाक  तथा  तार  की  दरों  में  की  गई  विधि  निर्धन  लोगां  के  रहित  में  है  ।

 are  भारत  में  75  प्रतिशत लोग  प्रति  हैं  ।
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 General  Discussion
 टएएएएएएशएएजकटएट-एएस ट

 March  14,  1968

 एं  माननीय  सदस्य  :.  यह  कांग्रेस का  रिकार्ड  है  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  : प्रौढ़  शिक्षा  फलाना  केवल  सरकार  का  काम  नहीं  है  ।  क्या  माननीय

 सदस्य  किसान  की  सहायता  करने  के  लिये  गये  हैं  क्या  उन्होंने  किसानों  को  कभी  waar है  कि  नई

 मशीनों का  प्रयोग  करो  ?  खेर  तस्य  यह  है  कि  75  प्रतिशत  लोग  अनपढ़  हैं  ।  उनमें  से  कितने  लोग  पत्र

 लिखेंग  बहुत  कम  प्रौढ़  भ्रनपढ़  लोग  ही  निधन  gar  करते  हैं  ।  इस  वृद्धि  का  भार

 केवल  धनी  लोगों
 पर  ही  पड़ेगा  कौर  मुख्य  रूप  से  व्यापारिक  पर  ।

 डाक  तथा  तार  की  दरो  में  यह  वृद्धि

 केवल  श्राप  बढ़ाने  के  उदेश्य  से  ही  नहीं  अपितु  काय  कुशलता  को  में  रख  कर  भी  की  गई  है  ।  इसके

 बिना  डाक  सेवा  का  सभी  तक  विस्तार  करना  सम्भव  न  होगा  ॥

 यह  तक  दिया  जाता  है  कि  oa  चाकलेट  भ्र  पेपरवेट  पर  शुल्क  लगाया है  जिसे  बच्चे खात  हैं  ।

 किसके  अपी  लोगों  ree  मरीजों के  मुकाबला तों  दा  नाई  गई  Hoy

 चीजों  पर  कोई  शुल्क  नहीं  लिया  जायेगा
 ।

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  निजी  क्षेत्र  में  उद्योगों  को  रखने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  यद्यपि

 उनका  उद्देश्य  मुनाफा  रणजीत  करना  है  फिर
 भी  वे

 लोग॑
 को  रोजगार

 देग  इससे  सरकार को  भी

 gar  मिलता  है  ।  प्याऊ  जो  व्यतीत  20  लाख  कमाता  है  उसमें  से  लगभग  17  लाख रु०  सरकार  को

 प्राप्त  होता  है  ।  रेफीजिरेटरों  पर  लगाया  गया  कर  इन्हीं  लोगा  पर  पड़ता  है  गरीबों  पर  नहीं  ।

 सिग्रेट  शौर  सिगार  पर  पहले  से  ही  भारी  कर  लगा  हुमा  है  जबकि  बीड़ी  पर  इतना  नहीं  है  ।

 बीड़ी  पीने  वालों  को  प्रत्येक  100  बीड़ी  पर  1  पेसा  अधिक  कर  देना  होगा  ।

 अनुदानों  को  मांगें

 1968-69

 Eemands  for  Grants  on  Account  1968-69 2

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  निम्नलिखित  शीर्षों  के  अन्तर्गत  बजट  )  के  बारे में  1968-69

 के  लिये  लेखानुदानों  की  निम्नलिखित  मांगें  पूरी  पुरी  स्वीकृत  हुई

 मां  ग  शीर्षक  राशि

 सख्या

 —

 रुपये

 वाणिज्य  मंत्रालय  7,78,  000

 विदेशी  व्यापार  13.  89,  33,000:

 वाणिज्य  मंत्रालय  का  अरन्य  राजस्व  व्यय  3,  38,  04,  000

 रक्षा  मंत्रालय  14,  71,000

 रक्षा  सेवाएं--सक्रिय  1,5  2,50,67,000
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 1968 4.0  1889
 प्रावधानों  की  मांगें

 rae  बह है माग

 दया

 रु  rey

 रक्षा  उत्पादन  समेत  स्थल  सेना  1,18,11,57,000

 नौ  सेना  36,  93,000

 वाय  सेना  28,02,17,000

 रक्षा  मेवाएं--निष्क्रिय  4,  0,8  3,000

 शिक्षा  मंत्रालय  16,  27,000

 शिक्षा  9,  51.0  69,000

 पुरातत्व
 22,  89,000

 भारतीय  सर्वेक्षणਂ  89,74,000 10

 1l  वैज्ञानिक  ग्रोवर  औद्योगिक  गवेषणा पपर  को  भ्रनुदान  3,  18,  4  2,000

 12  शिक्षा  मंत्रालय  का  प्राय  राजस्व  व्यय  59,14,000

 13  बेसिक  ara  2,98,86,  000

 14  विदेश  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  34,  22,000

 15  वित्त  मंत्रालय  46, 4,  000

 16  सीमा-शल्क  1,  15,  33,000

 17  न्द्रीय  उत्पादन  शल्क  69,  5.0  000

 18  निगम  कर  सहित  ara  संबंधी  कर  2,  15,  80,000

 19  स्टाम्प  89,71,000

 20  लेखा-परीक्षा  3,75,83,000

 21  मद्र  झर  सिक्का  ढलाई  2,  53,  96,000

 22  टकसाल  थि  65,9  1,000

 23  कोलार की  सोने  की  खानें  90,  94,  000

 24  1,65,75,000 पेंशनों  झ्र  aq  सेवा  निवत्ति  लाभ

 अफीम  2,50,07,000

 वित्त  मंत्रालय  का  राजस्व  व्यय  80,  8  3,  000

 27  राज्यों  प्रौढ़  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों को  सहायक झरन  दान  55,96,48,009

 28  केन्द्रीय  तथा  राज्यों  संघीय  क्षेत्नों  की  सरकारों के  बीच  विविध

 समायोजन  4,  70,000
 अणणणातयुतातल्‍एय आणक नाना  ee
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 Demands  for  Grants  on  Account  1968-69  Phalguna  24,  1889  (Saka

 माग  शासक  रोश

 संख्या

 रुपय

 29  विभाजन की  श्रदायगियां  44,006

 30  स  विकार

 मौर

 इकारिता मंत्रालय  27,091,000

 31  कृषि  79,000

 32  भारतीय  कृषि  भ्रनुसंधान  परिषद्‌  को  श्रदायणियां  2,42,87,000

 33  a  27,76,000

 34  काष  ee a
 न  11  पक  विकास  att  सहकारिता  मंत्रालय  का  अन्य

 स्वार्थ  4,  15,  95,000

 35  परिवार  नियाज  झर  नगर  विकास  मंत्रालय  6,82,000

 36  चिकित्सा झौर लोक स्व :स्थ्य att  लोक  स्वस्थ्य  3,84,1  4,000

 37  परिवार  नियोजन  नगर  विकास  मंत्रालय  का  अन्य

 राजस्व  व्यय  16,  47,060

 38  गह  मंत्रालय  24,81,000

 39  मंत्रिमण्डल  11,  17,000

 40  न्याय  प्रशासन  42,  006

 41  पुलिस  7.58,  84,009

 42  जनगणना  21,91,  000

 43  ग्रंथ-संकल न  58,97,000

 Ack  भ. व्तोप र र

 aa

 की  निजी  बेटियां  fret  44,000

 45  क्षेत्रीय करं  a4  तिक  पेंशनों
 चन्  3,  13,  000

 AG  दिल्ली  6,272,  58,  000

 चण्डीगढ़  99,  64,000 47

 48  ग्रंडमान  और  निकोबार  —
 1,  19,  38,  000

 49  आदिम  जाति  क्षेत्र  4,  11,  30,000

 50  दाद  ौर  नगर  हवा  ली  9,  39,  000

 51  लक्ष्य  array  कौर  लि  टप  समूह  17,98,008

 52  1,79,08,000
 गृह  मंत्रालय

 का  श्रेया  राजस्व  व्यय

 53  औद्योगिक विकास  ait  समवाय  मंत्नालय  13,21,000

 54  उद्योग  73,24,00@

 ae  ee
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 14  1968  अनुदानों
 की

 मांगें  1968-69

 शीष क  राशि
 मांग
 सख्या

 लि

 रुपये

 55  नमक  o  10,02,000

 56  विकास  समवाय  मंत्रालय  का  राजस्व  व्यय  18,97,000

 57  e  3,49,000 सूचना  कौर  प्रसारण
 मंत्रालय

 ी  थि  चक 58  प्रसारण  o  1,69,16,000

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  का  राजस्व  व्यय  1,090  1,0  2,000

 60  सिचाई  arc  बिजली  मंत्रालय  e  5,92,000

 61  बहु प्रयोजनी नदी  योजनाएं  चि  37,61,000

 62  सिंचाई  ate  बिजली  मंत्रालय  का  राजस्व  व्यय  1,  4  3,  09,  000

 63  नियोजन  at  पुनर्वास  मंत्रालय  13,672,  000

 64  खान  सुरक्षा के  महानिदेशक  क  8,87,  000

 65  सनत  ore  नियोजन  2,  53,  10,  000

 66  विस्थापित  व्यक्तियों  पर  व्यय  *  2,14,71,000

 67  3,03,000 नियोजन  कौर  पुनर्वास  का  राजस्व  व्यय

 68  विधि  मंत्रालय  11,47,000

 69  विधि  मंत्रालय  का  अरन्य  राजस्व  व्यय  27, 2  2,000

 पेट्रोलियम रसायन  मंत्नालय  4,  80, 0  00

 71  पेट्रोलियम  मंत्रालय  का  प्राय  राजस्व  व्यय  14,  21,000

 72  खान  धातु  मंत्रालय  6,6  3,000

 73  भुगते  सर्वेक्षण  1,  83,  4  8,  000

 74  2,91,97,000
 खान  कौर  धातु  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व व्यय

 75  3,  25,000
 पर्यटन  ah  walt  उड्डयन  मंत्रालय

 76  62,  50,000 ऋतु  विज्ञान

 77  . sett  2,02,17,000

 78  परिवहन  a  xan  लय  का  wt  राजस्व  व्यय  36,  55,000

 79
 22,46,000

 परिवहन  शर  जहाजरानी  मंत्रालय
 80  सड़कों  2,  55,  68,  000

 81  व्यापारिक  बड़ा  39,  73,000

 82  प्रकाश स्तम्भ  प्रकाश पोत  23,  23,009
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 Demands  f  Grants  on  Account,  1968-69  March  14  1968

 माग  शिक्षक  राशि

 सख्या
 = 00]

 rey Q  64,84,000 परिवहन  जद्दाजरानी  मंत्नालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय

 84  18,61,000 श्रीवास  कौर  पूर्ति  मंत्रालय

 oo  लोक  निर्माण  कार्य  56,  64,000

 86  लखन  सामग्री  और  छपाई  2,24,43,000

 87  gta  ate  निपटान  .  .  69,75,000

 88  आवास  झोर  gfe  steer  fT Aa  etre
 बम  31,  87,000

 89  परमाणु  शक्ति  विभाग  04,000

 90  परमाण  शक्ति  विभाग  का  अरन्य  प्रणव  व्यय  2.80,  51,000

 91  संचार  विभाग  2,  33,000

 92  समुद पारीय  संचार  सेवा
 45,  90,000

 93  .  .  a  34.31,31,000
 डाक  ate  तार  विभाग  चालन

 डाक  are  तार  विभाग--सामान्य  राजस्व में  दिया  जाने  वाला 94

 प्रारक्षित  निधियों  में  विनियोग  ate  सामान्य  राजस्व

 से  लिये  गये  ऋण  की  वापसी  4,72,03,000

 संचार  विभाग  का  अन्य  राजस्व  व्यय  5,75,000

 96  संसद  विषयक  विभाग
 10,000

 97  समाज  कल्याण  विभाग  3.0  10,000

 98  समाज  कल्याण  विभाग  का  ay  राजस्व व्यय  66,97,000

 26,50,000 99  योजना  झ्रायोग

 26,  63,006 100  लोक  सभा

 9,  80,000 101  राज्य-सभा

 49,000 102  उपराष्ट्रपति  का  सचिवालय

 103  वाणिज्य  मंत्रालय  का  जी  परिव्यय  11,49,000

 104  रक्षा  मंत्रालय  संबंधी  पंजी  परिव्यय
 21,75,83,008

 105  शिक्षा  मंत्रालय  का  पजा  परिव्यय  11,0  5,000

 106  7,87,000 इंडिया  सिक्योरिटी प्रैस  पर  पूंजी  परिव्यय

 107  मुद्रा  और  सिक्का  ढलाई  पर  पूंजी  परिव्यय
 26.59,  0089

 13,14,000 108  टकसालों पर  पूंजी  परिव्यय

 19,04,008 109  कोलार  की  सोने  की  खानों पर  पंजी  परिव्यय

 110  पेंशनों  का  राशि कृत मलय  80,08,000
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 24  फ  89  अ्रनुदानों  की  मांगें  1968-69

 झाग  शीर्ष  क  राशि

 सख्या

 112  विकास  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  दिये  जाने  वाले  अनुदानों

 पर  पूंजी  परिव्यय  8,62,64,000

 113  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  जाने  वले  ऋण  site  afira  86,53,57,000

 114  अन्न  शर  रासायनिक खाद  की  खरीद  144,  70,  64,000

 115

 सामुदायिक  विकास  शरर  सहकारिता

 मंत्रालय  का

 sa  gat  परिव्यय  दि  4.0  4  9,  19,009

 116  परिवार  नियोजन  नगर  विकास  मंत्रालय  का  पंजी

 परिव्यय  2.63,  43,008

 संघीय  राज्य  क्षेत्रों  प्र  ग्रामीण  जाति  क्षेत्रों  पर  पंजी  परिव्ययਂ  94,  59,009

 8  गुह  मंत्रालय  का  भ्रमण  पूंजी
 परिव्यय  ty  12,53,000

 119  औद्योगिक  विकास  कौर  समवाय  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय  1,7  2,  32,  000

 120  सूचना श्र  प्रसारण  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय  33,  79,000

 121  ag  प्रयोजनी नदी  योजनायें  पर  पंजी  परिव्यय  2.97.  29,000

 122  सिचाई  शहरों  बिजली  मंत्रालय  का  अन्य  पंजी  परिव्यय  श  2,  2,  69,000

 123  नियोजन ate  पुनर्वास  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय  1,05,46,000

 124
 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय

 3.0  2,  85,008

 125  खान  कौर  धातु  मंत्रालय  का  पति  परिव्यय  a  23,37,76,000

 126  उड्ड्यन पर  पूंजी  परिव्यय  1,  34,  51,000

 127  पर्यटन  ait  असैनिक
 ceca  सा  सली  परन

 97,  63,000

 49 La  सड़कों पर  पूंजी  परिव्यय  क  6,  88,  46,  000

 129  बन्दरगाहों पर  पति  परिव्यय  की  35,  83,008

 30  ee  जी  .  46,  61,008

 131  दिल्ली  पूंजी  परिव्यय  1,75,17,008

 132  सरकारी  निर्माण  कार्यों  पर  पूंजी  परिव्यय  चक  24,  17,006

 133  95,006
 प्रयास  atte  पूति  मंत्रालय  का  wer  पूंजी  परिव्यय

 134  परमाणु  शक्ति  विभाग का  पू  ज़ी  परिव्यय  7.95,  83,090

 135  क  10,  25,  25.00 डाक  कौर  तार  विभाग  का  पूंजी  परिव्यय  (  राज राजस्व  से

 136

 संचार  विभाग  का  शस्य  ———  परिव्यय

 95,684,000

 ह
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 Appropriation  (Vote  on  Account)  Bill,  1968  Phalguna  24,  1889  (Saka)

 विनियोग  च् (लखान्‌ भ्  1969

 Appropriation  (Vote  on  Account)  Bill,  1968

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1968-69 के  कुछ  भाग  की

 के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों  के  निकाले  जाने  के  लिये  उपबन्ध

 करने  वालें  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये

 छपने  में  कुछ  गलती  हुई  है
 ।  विधेयक

 के  पृष्ठ
 9

 पर  दो  शून्य
 10

 पर  एक  शून्य  नहीं  छप

 मैं  निवेदन  करता  हू  कि  ये  शुद्धियां  कर  ली  जायें
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह है  :  .

 वित्तीय वर्ष  1968-69 के  कुछ  भाग  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि

 में  से  कुछ  राशियों  के  निकाले  जाने  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  11.0

 मंत्री  द्वारा  शोधित  रूप  में  )

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  ।

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 वित्तीय वर्ष  1968-69  के  कुछ  भाग  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित निधि

 में  से  कुछ  राशियों के  निकाले  जाने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले
 fades

 पर

 विचार  किया  जाये  1”

 अध्यक्ष  महोदय  ww  हैं

 कि  वित्तीय  ag  1968-69  के  क  छाग  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  को  संचित  तिथि

 में  से  कछ  राशियों  के  निकाल  जाने  के  लिए  उपबन्ध  करन  वाल  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 The  motion.was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है

 खण्ड  2  झर  3  विधेयक  का
 रंग  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 The  motion.  Was  adopted.

 खण्ड 2  कौर 3  विधेयक  में  जोड़ दिये  गये  ।

 Clauses  2  and  3  were  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन यह  है  :

 1,
 अधिनियमन  सूत्र  तथाਂ  विधेयक  का  नाम  विधेयक

 के
 अंग  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।  खंड 1,

 The  motion  was  adopted
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 14  1968  गैर-सरकारी सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 बंधी  समि
 a  साका

 खंड  1,  श्रघिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill

 श्री  देसाई  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 "fr  ि
 bal

 को  tha  किया  जाये  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 Shri  A.  Vajpayee  (Balrampur):  Under  the  rules  the  hon,  Deputy

 Prime  Minister  cannot  make  amend  the  amount  in  the  Bill

 aft  मोरारजी देसाई  :  यहँ  जो
 19

 करोड़
 8

 लाख  की  कुल  राशि  है  वह
 19  3  करोड़

 होनी  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 कुल  राशि  सही  है
 ?

 थी  मोरारजी  देसाई
 :

 जी  हां
 |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  When  the  total  of  one  head  is  wrong,  the  grand

 total  might  also  be  wrong.

 श्रेय  महोदय  यासीन  हुए
 Mr.  Speaker  the  Chatr  ]

 Shri  Morarji  Desai:  It  is  only  a  printing  error.

 श्री  मी०  So  मसानी  (  :  कुछ  aaa  पहले  faa  भ्र तु दानों  की  मांगें

 पढ़ने में  जो  मुझे  कठिनाई  हो  उसके  बारे  में  कह  रहे  थे
 ।

 परन्तु  wa  प्रत्यक्ष हो  गया  हैं  कि

 वह  भी  गलती  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  मोरा रज ों  देसाई  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  मुद्रकों  ने  जल्दी  की  हैं  परन्तु

 केवल  इतना  ही  हैं  कि  मैंने  गलती  पकड़  ली  है  जब  कि  उन्होंने  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ज्या  ।.

 The  motion  was  adopted.

 ee

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 THE  COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 तेइसवां  प्रतिवेदन

 st  खाडिलकर
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हुं  :
 ers Tre े सर्कार  सदस्यों  के  विधेयकों  gar  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के यह  सभा
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 Commissions  of  Enquiry  March  14,  1968
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 तेइसवें  प्रतिवेदन जो  12  1968  को  सभा  में  उपस्थापित  किया

 गया  सहमत है

 meu  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 यह  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति
 के  तेईसवें

 प्रतिवेदन  जो  12  1968  को  सभा  में  उपस्थापित  क्या गया  सहमत

 >  गो

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 The  motion  was  adopted

 संविधान  1968

 16  का  संशोधन  अर  अनाखर  335  का  प्रतिस्थापन

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL
 (Amendment  of  Article  16  and  Substitution  of  Article  335)

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Barabanki):  I  beg  to  move  that  leave  be  grant~-
 ed  ह  introduce  a  Bill  further  to  amend  the  constitution  of

 mere  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 शक  भारत  के  संविधान  में  प्राग  संशोधन  करने  वाले  विधेयकਂ  को  पुरःस्थापित  करने  की

 santa  दी  जाये  श

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  motion  was  adopted

 Shri  Ram  Sewak  Yadav:  I  introduce  the  Bill

 संविधान  1968

 75  कौर  164  का

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 (Aemendment  of  Articles  75  and  164)

 श्री  त्रिदिव  कुमार  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  भारत  के  संविधान  हे

 भाग  संशोधन  करने  वालें  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ।'

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  श्रागे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को पुरःस्थापित करने  की

 अनुमति  दी  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 The  motion  was  adopted

 श्री  त्रिदिव कुमार चौधरो कुमार  चौधरी  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं
 ।

 जांच  अयोग  1966

 धारा  तीन  का  संशोधन

 COMMISSIONS  OF  ENQUIRY
 cee

 BILL  1968  AMENDMENT  OF

 Shri  0,  Tyagi  (Moradabad):  re  beg  to  move  that  leave  be  granted  to
 introduce  a  Bill  to  amend  the  Commissions  of  Inquiry  A  cet,  1952,
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 संविधान  विधेयक  पारित  किया  गया

 meat  महोदय
 :

 यह  है
 :

 जांच  आयोग  1952  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  motion  Was  adopted,

 Shri  P.  Tyagi:  I  introduce  the  Bill.

 संविधान  विधेयक---जारी

 अनुच्छेद  156  का  प्रतिस्थापन
 नये  ्रनुच्छंद  का  रखा  जाना

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 Substitution  of  Article  156  and-  insertion  of  New  Article  159A

 अहमद
 महोदय

 :
 सभा  अरब  श्री

 वू ०  के ०  देव  द्वारा
 1  1968

 को  प्रस्तुत  किये  गये  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  पर  we  विचार  करेगी

 भारत  के  संविधान  में  भागे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ह

 श्री  के०  देव  )  पिछली  बार  मैं  प्रान्तीय  संविधान  समिति  की  सिफारिशों  का

 उल्लेख  कर  रहा  था  जिसके  सभापति  सरदार  पटेल  थे  ।  उस  समिति  ने  यह  सिफारिश की  थी  कि

 पाल को  भी  दुर्व्यवहार करने  के  कारण  पद  से  हटाया  जा  सकता हैं  ।  इस  सिफारिश के  gran  पर

 संविधान  बनाने  वाले  लोगों  ने  संविधान  के  मसौदे  में  राज्यपाल  को  भी  संविधान  का  उल्लंघनਂ  करने

 पर  राष्ट्रपति  की  तरह  हटाये  जाने  के  लिये  एक  उपबन्ध  रखा  था  ।  इसके  लिये  यह  तक  दिया गया  था

 कि
 यदि

 राज्यपाल
 भी  अपने  मंत्रियों  की  मंत्रणा  पर  कायें  करने  वाला  एक  संवैधानिक  प्रमुख  है  तो

 उसे  राष्ट्रपति की  दया  पर  नहीं  छोड़  देना  चाहिये  क्योंकि  एसे  राज्यपाल को  कोई  स्वतंत्रता नहीं  होगी

 अर
 उस  के  द्वारा  कोई  शरारत  नहीं  कर  सकता  ह्  परन्तु  इस  उपबन्ध  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।

 इसका कारण  यह  था  कि  डा
 ०

 अम्बेडकर  ने  यह  तक  प्रस्तुत  किया
 कि

 जिन  कारणों  से  राज्यपाल  को

 हटाया जा  सकता  है  उन्हें  संविधान  में  रखना  भ्रनावश्यक है  ।

 संसार  के  लोकतंत्रात्मक देशों  विशेषकर  उन  देशों  में  जहां  पर  संघीय  ढांचा  संविधान  का

 अध्ययन  बड़ा  रोचक  रहा  हैं  ।  अमरीका का  संविधान  पढ़ने  से  पता  चलता  है  कि  झ्र मरी का  में  राज्यपाल

 को  महाभियोग  द्वारा  हटाया  जा  सकता  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  भारत  भी  एक  संघीय  राज्य  ही

 है  इसलिये  हमें  भी  बैंसी  ही  व्यवस्था  यहां  करनी  चाहिये  ।  इस  समय  राज्यपाल
 की

 जो  स्थिति  है  वह

 तो अंग्रेज़ों  के  समय  की  एक  विरासत  ही  है  |

 amt  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  मेरे  विधेयक  में  सरकार  को  हटाने  के  लिये  जिन  उपबन्धों  की

 कल्पना  की  गई  है  उन  के  अनुसार  स्थानीय  विधान  मंडल  में  दो-तिहाई  बहुमत  कौर  राज्य  सभा  में
 भी

 दो  तिहाई  बहुमत  की  अ्रावश्यकता  होती  है
 ।

 मेरे  विचार  से  इस  विधायक  के  उपबन्धों  के  भ्रन्तर्गत

 पाल  की  निन्दा  करना  सम्भव  नहीं  है  परन्तु  फिर  भी  इन  उपबन्धों  को  रखना  इसलिये  ग्रावश्यक  समझा

 गया है  ताकि  राज्यपाल  उत्तरदायी बनाया  जा  स  के  |  इसे  उपबन्ध  के  न  होने  से  वह  विधान  सभा

 आर
 लोगों  की  इच्छा  की  अवहेलना  करने  लग  जायेगी  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  सभा  इस  विधेयक  पर  विचार  करे  झ्र ौर  उसे  स्वीकार

 करे  |
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 Constitution  (Amendment)  Bill—Contd  Phalguna  24,  1889  (Saka) ——

 श्री ही०  मा०  मुकदमों  )  :  मैं  इस
 बात

 से  प्रसन्न हूं  कि  मेरे  मित्र श्री

 प्र  ०के  ०  देव  ने  यह  विधायक  प्रस्तुत  किया  है
 |

 मेरे  विचार  से
 संविधान  में  राज्यपाल  की  स्थिति  पर

 गम्भीरता  से  विचार  करने  का  यह  उपयुक्त  समय  संविधान  सभा  में  जो  चर्चा  हुई  थी  उस  से  यह

 स्पष्ट हो  गया  था  कि  केन्द्र  पर  राज्यों  के  बीच  सम्बन्धों  को  सुरक्षित  रखने  के  उद्देश्य  से  राज्यपाल के

 पद  का  होना  ग्रावश्यक  हमारे  संवैधानिक  ढांचे के  अनुसार  राज्यपाल किसी  राज्य  विशेष  में  केवल

 संवैधानिक प्रमुख  होता  है  ।  परन्तु हाल  ही  में  जो  घटनायें  हुई  हैं  उस  से
 यह  स्पष्ट  हो  गया है  कि

 राज्यपाल के  पद  का  कसे  दुरुपयोग किया  जा  सकता  हैं
 ।  इस  से  हमें  पता  चला  हैँ  कि  राज्यपाल  केन्द्र  में

 सत्तारूढ़ दल  के  हाथ  का  खिलौना होता  है  |  यह  जानकर में  बहुत  दुःख  sara  कि  राज्यपाल

 व्यवहार  करता  है  जैसा कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  का  कमंचारी  हो  ।  इसलिये  मेरा  यह  सुझाव  है  कि

 यदि  हमें  इस  पद  को  बनाये  रखना  है  तो  हमें  उन  के  लिये  ठीक  नियम  बनाने  होंगें  ।

 हम  ने  बार  बार  यह  देखा  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  राज्यपालों ने  ग्रुप  ने  परद  का  दुरुपयोग
 किया

 है  ।  हम  देखते  हैं  कि  पश्चिम  बं  पंजाब  बिहार  के  राज्यपालों  के  पदों  का  जिस  प्रकार

 दुऋपयोग  किया  गया  है  उस  का  जनता  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पढ़ा  है
 ।

 परन्तु  iw afar  जनता  इस  बात  से

 संतुष्ट  नहीं  हो  सकती  कि  इस  पद  को  बिल्कुल  समाप्त  कर  दिया  जाये  इसलिये हमें  उसे  सबक  सिखाने

 के  लिये  कुछ  मार्गो पाय gar  पड़ेंगे  |  मेरा  यह  विचार है  कि  यदि  राज्यपाल  के  पद  को  प्त

 करना  सम्भव  नहीं  है  तो  संविधान  में  एसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि  एसे  राज्यपाल  जो

 कत्तव्य  का  पालन  न  संविधान  का  पालन  न  या  सावधान  की  उपेक्षा  अभियोग

 चलाया जा  सकता  है  ।

 Bil Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  I  am  sorry  I  cannot  support  the

 moved  by  Shri  P.  N.  Deo  I  cannot  support  the  argument  that  because  there

 is  a  provision  in  the  Constitution  that  the  President  can  be  impeached  and  so

 there  should  be  such  provision  in  the  case  of  Governor  also  The  reason  is

 that  the  Governor  is  a  nominated  person  while  the  President  is  an  elected

 Head  of  the  State.  My  learned  friend  has  also  signed  the  Constitution  of

 U.S.A.,  Canada  etc.  But  I  feel  that  it  is  no  good  citing  their  example  because

 the  Governor  is  not  nominated  there  and  is  elected.

 From  the  Bill  it  appears  as  if  the  President  is  not  believable.  We  should

 teel  that  the  President  is  not  an  ordinary  man.  He  is  elected  by  both  the

 Houses  of  Parliament,  Assemblies  etc  Moreover  there  are  set  rules  to

 appoint  the  Governor  He  cannot  pick  and  choose  anyone  and  appoint  him

 as  Governor  Apart  from  it  there  is  an  established  convention  that  whatever

 party  be  in  power  in  States,  the  State  Governments  are  always  consulted.

 In  ease  this  Bill  is  passed,  I  think  the  difficulties  of  States  will  multiply

 instead  of  coming  down  It  will  help  solve  no  problem,  It  may  also  add

 onstitutional  difficulties  Hence  am  of  the  opinion  that  this  Bill  shou'd  be

 Withdrawn.

 श्री  कंडीशन  (  में  मेरे  माननीय  मित्र  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया है  वह  सर्वथा  उपयुक्त

 जहां  जहां  हमारे  जसी  संघी  लोकतन्त्रीय  व्यवस्था  वहां  केन्द्र  प्रो  राज्यों को  न्र  स्तर  पर

 करना  चाहिये  ।  पर न्य  दुर्भाग्य  की  बात  तो  fe  कांग्रेस के  20  वर्षों के  लम्बे  शासन  मे  केन्द्र  तथा

 राज्यों  में  एक  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  गई
 कि

 राज्यों  को  केन्द्र
 की

 इच्छा  के  अ्रनुसा र  चलना  पड़ा  ।

 378



 14  1968  संविधान
 वि विधेयक  पारित

 किया  ग्या

 म  कनी

 1967  के  निर्वाचन  के  आद  अहुत  सी  गे  र-कांग्रेसी  सरका रें  सत्ता  में  eee  गई  है  |
 इसलिये मे  रा  यह

 मत  है  एसी  स्थिति  में  राज्यपाल  केपी  क्रो  जताये  रखने
 की

 कोई  श्रावश्यकत्ता नहीं  है
 ।

 गे  र-कांग्रेसी

 सरकारों  को  राज्यपालों  की  वजह  से  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  है  ।

 यह  बड़े दुख़
 की  बात

 है है  कि
 राज्यपाल  को  नियुक्ति  करते  समय  सम्बन्धित  व्यक्ति के  गुण-दोषों

 पर  ग्म्भी:स्ता  से  fears  नहीं  किया  ज्ञाता है
 ।  उसकी  नियुक्ति  राजनीतिक  विचारो ंके  प्राकार  पर

 नहीं की  जानी  चाहिये  ।  यह  अच्छी  मत
 नहीं  हैकि  हारे  हुए  कांग्रेसियों  को  राज्यपाल  वना  दिया  जाता

 ऐ  सा  देखा  गया  है  कि  कई
 राज्यपालों

 को  तो
 राज्य  की  सदस्यों  का  ज्ञान  भी  नहीं

 यह् भी  aaa  किया  गया है  कि  कई  राज्यपाल  कभी
 कभी  जानबूझ  कर कई

 णए्स  वक्तव्य  दे  देते  हैं  जिस  से

 राज्य  सरकारों  को  कठिन  स्थितियों  का  सामना  करना  पड़  जाता  है  ।  इन  सबर
 ८

 तों
 को

 देखते  हुए  मैं  यह

 महसूस  करता  हूं  कि  राज्यपाल पर  अभियोग  चलाने
 की  व्यवस्था होनी  चाहिये

 ।  मेरा  एक  कौर  सुझाव

 यह  हैकि  कम  से  कम  एक  ऐसी  व्यवस्था भी  की  जानी  चाहिये  कि  राज्यपाल की  नियुक्ति  करने  से  पहले

 सम्बन्धित  राज्य के  मुख्य  मंत्री  की  स्वीकृति  ली  जाये  ।  यह  बात  कही  गई  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 पाल  की  नियुक्ति के  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्रियों  की  सला  ह  लेती  है  परन्तु  देखा  गया  है  कि प्रत्येक  मानते

 में  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  ।  मुख्य  मंत्रियों  की  त  को  हमेशा  नहीं  मान  लिया  जाता  है  कौर  उसनी

 अवहेलना की  जाती  है

 Shri  Bhola  Nath  (Alwar)  I  feel  that  most  of  the  speakers  who  hav

 Spoken  on  the  subject  just  before  me  have  not  tried  to  understand  the

 history  of  India  Our  history  reveals  that  whenever  Centre  became  weak

 the  integrity  of  the  country  was  doomed  by  the  provincial  heads,  I  feel  that

 some  vested  itterests  are  demanding  that  there  should  be  provision  to  im-

 peach  the  Governors,  so  that  the  relations  between  the  Centre  and  States

 may  wither  and  they  may  be  separated  from  the  Centre  This  is  a

 serious  matter  and  needs  consideration,  The  Governor  should  be  vested  with

 all  powers  and  he  should  be  responsible  to  the  President

 Shri  Hardayal  Deogun  (Delhi  East)  support  this  Bill  in  principle

 though  I  feel  that  some  improvements  should  be  there.  The  working  of  our

 Constitution  has  created  certain  complications  which  have  got  to  be  resolved

 ‘When  this  Constitution  was  framed  then  it  was  not  thought  that  a  time  may
 come  when  the  Government  in  a  State  would  be  of  a  different  party  from

 that  of  the  Government  at  the  Centre  At  that  time  it  was  supposed  that

 the  Governor’s  office  would  maintain  the  necessary  link  between  the  Centre

 and  States  and  thereby  preserve  the  unity  and  integrity  of  the  country.  But

 at  the  same  time  we  cannot  forget  that  he  was  envisaged  a  constitutional

 head  and  an  impartial  person

 This  Bill  would  not  have  been  introduced  had  Congress  Government

 at  the  Centre  maintained  the  sanctity  of  the  office  of  the  Governor  and  had

 become they  not  misused  it  to  meet  their  party  end.  But-  it  has  quite
 evident  from  the  events  that  have  taken  place  recently  that  the  Governor’s
 office  has  been  misused  and  therefore  it  has  become  very  necessary  to  recon-

 der  the  matter

 Our  judiciary  has  been  made  independent  of  the  executive  and  it  has

 lived  upto  its  reputation,  Even  then  there  is  provision  in  the  Constitution  to
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 remove  them  in  case  of  misbehaviour  etc.  A  similar  provision  can  also  be

 made  about  the  Governor.

 A.  provision  has  been  made  that  the  Governor  can  be  impeached  by  about
 30  members  of  the  Legislature.  Since  the  sizes  of  our  Legislatures  are  different
 in  different  States  it  would  be  better  if  a  provision  is  made  that  one-tenth  of
 the  members  of  the  Legislature  can  bring  such  ‘a  change.

 श्री
 दी०

 :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  मैं  इस  सभा  का  कई  वर्षों  से

 सदस्य  हु  ग्र  यहां  पर  मैंने  अनेक  विधेयक  देखें  हैं  ।  परन्तु  मैंने  ऐसा  निदेशक  विधेयक  कभी  नहीं  देखा

 हैं  ।  इस  विधेयक  में  बहुत  सी  अ्रनियमिततायें हैं  ।  कानून  जानने  वाला  कोई  भी  व्यक्ति  यह  कह  सकता

 है
 नि

 इस  विधेयक  को  लागू  नहीं  किया  जा  सकता
 |  मैं  बहुत  प्रसन्न  होता  यदि  माननीय  सदस्य

 यह  कहते
 कि

 राज्यपाल  का  निर्वाचन  होना  चाहिये
 |

 परन्तु  वह  यह  नहीं  चाहते  हैं
 |  वह  यह  चाहते

 हैं  कि  उस  पर  अभियोग चलाया  जाना  ।  हमारा  देश  इस  समय  अस्थिरता की  स्थिति

 रा गूजर  रहा  हैं
 ।

 बहुत  से  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  केवल  राज्यपाल  ही  कुछ  स्थिरता  बनाये  हुए  हैं  ।

 इसलिये  यदि  प्रस्तावक  यह  विधेयक  लाते  कि  राज्य  पाल  निर्वाचित  व्यक्ति  होना  चाहिये  तो  हम  उसका

 समान कर  सकते  ।  बहुत  से  मामलों  में  हम  ने  देखा  है  कि  राज्यपाल  का  निर्वाचन  उचित  ही

 |  केरल  के  राज्यपाल  श्री  विश्वनाथन  भारतीय  सिविल  सेवा  के  व्यक्ति  थे  |  श्री

 पंजाब के  राज्यपाल  ।  वह  कांग्रेस दल  के  सदस्य  नहीं  |  वह  विश्वविद्यालय के  उप-कुलपति

 थे  ।  अतः  राज्यपालों की  नियुक्ति  उचित  ही  हुई  है  ॥

 विधेयक में  राज्यपालों  पर  अभियोग  चलाने  का  उपबन्ध  इस  में  यह  कहा  गया  है  कि

 विधान  मण्डल  में  30  सदस्य  यह  लिख  कर  भेज  सकते  हैं  कि  राज्यपाल  पर  अभियोग  चलाया

 जाना  चाहिये  ।  तव  उस प्रस्ताव  विधान  सभा  के  दो-तिहाई  बहुमत  से  पारित  किया  जा

 सकता है  |  उसके  ब।द  उसे  विधान  परिषद  के  पास  भजा  जाना  चाहिये  जहां  पर  विधान  परिषद

 के  सभापति  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  इस  बात  की  पुष्टि  करेगी  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्यक्षतः

 कोई  मामला  बनता  है  या  नहीं
 ।  इन  सब  बातों  को  पुरा  करने  के  बाद

 विधान  परिषद्‌  राज्यपाल

 पर  अभियोग चला  सकेगी  ।  इस  प्रकार  उस  पर  तीन  या  चार  अभियोग  चलाये  जायेंगे  जो  एक  असम्भव

 सी  बात  प्रतीत हीती
 ।

 इन  शब्दों के  साथ  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  are  चाहता  हूं  कि  मा  तनिक  प्रस्तावक  महोदय

 इसे  वा  पिस  ले  लें  क्योंकि  यह  म्रनुप  युक्त  विधेयक  है  ।

 श्री  सु०  कु०  कापड़िया  :  हमें यह  समझ  कर  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  कि  सरकार

 जो  कुछ  भी  करती  है  वह  गलत  करती  है  कौर  हमें  उसका  विरोध  करना  चाहिए
 ।

 यह  ठीक  है  कि

 कभी  कभी  सरकार  fad  कार्य  भी  कर  देती  हैं
 ।

 अभी  पिछले
 वर्ष  झाम  चुनावों  के  बाद

 ही  राजस्थान  के  तत्कालीन  राज्यपाल  डा०  सम्पूर्णानन्द  ने  gta  के  विरुद्ध  कायें  किया
 ।  किन्तु हमें

 संवैधानिक तरीके  नहीं  छोड़ने  चाहिए  |  राजस्थान  में  ate  भी  यदि  झाम  चुनाव  कराये  जायें  तो

 कांग्रेस  कीं  पराजय  निश्चित है  |

 भारत  में  राज्यपाल  निर्वाचित  व्यक्ति  नहीं  होते  हैं  ।  उनकी  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा

 की जाती है  ।  राज्यपाल  राज्यों  a  केन्द्र  के  बीच  सम्बन्ध  बनाये  रखने  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण

 ।  राज्यपाल  का
 कार्य  राज्य  का  कार्य  देखना हैं  ।  यदि  किसी  व्यक्ति को

 राज्यपाल
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 24  1889  )
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 विधेयक  पारित  किया  गया

 से  किसी  प्रकार  की  कोई  शिकयत  हो  तो  राष्ट्रपति  या  केन्द्रीय  मंत्रिपरिषद  से  उसकी  शिकायत

 कर  सकना  ।  हमारे  सामने  राजस्थान  कौर  पश्चिम  बंगाल  की  घटनाओं  के  उदाहरण  हैं  ।

 हमने  इन  घटनाओं  के  mare  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  विरुद्ध  अलग-भ्रमण  दो  ग्र विशवास  प्रस्ताव

 रखे  ।  राज्यपालों के  विरुद्ध  शिकायत  करने
 का

 यहं  संवैधानिक  तरीका है  ।  हम  इस  प्रकार

 अपना  असंतोष  प्रकट  कर  सकते
 ।

 यहां  पर  अमरीका  के  उदाहरण  sera  किये  गये

 किन्तु मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह  स्पष्ट
 कर

 देना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  गवर्नर  निर्वाचत  व्यक्ति  होता

 हैं  जब  कि  उसकी  नियुक्ति  राष्ट्रपति द्वारा  की  जाती
 ।

 अनेक  सदस्यों  ने  यह  विचार  भी  प्रकट  कियां  है
 कि

 राज्यपाल  की  नियुक्ति  मुख्य  मंत्री  कि

 इच्छानुसार की  जानी  चाहिए
 ।  मैं  समझता हुं

 कि  यह  मांग  उचित  नहीं  हमने  देखा  है  कि

 पिछले  कुछ  महीनों में  कई  राज्यों
 में

 सरकारें  बदली  हैं  ।
 क्या  जितनी  बार  सरकार  बदलती

 है  उतनी  ही  बार  राज्यपाल  भी  बदलने  चाहिए
 ?

 इस  प्रकार तो  शासन  चलना  ही  कठि  क  हो  जायेगा

 ae  प्रश्न  सं  विधान  बनाते  समय  भी  उठा  किन्तु  संविधान  सभा  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार

 कर  दिया  fe  राज्यपाल की  नियुक्ति  मुख्य  मंत्रियों की  राय  से  की  ।  श्री  Fo

 एम०  मुंशी  संविधान  प्रारूप  समिति
 की  बठक  में  कहा  कि

 ल  सं  मानिक  औचित्य

 का  प्रहरी  होता है  केन्द्र  ्र  राज्य  को  जोड़ने  वाली  कड़ी  का  कार्य  करता  हँ
 '

 ।  इस  प्रकार

 वह  भारत  सं  वैधानिक  एकता  कायम  करने  सहायक  होता  है  ।  हमें  प्रत्येक कार्य  समुचित  श्र

 संवैधानिक  तरीके ंसे  करना  चाहिए  ।

 हमारा  दल  इस  विधेयक  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  इस  प्रकार  का  कानून  नहीं  बनाया  जाना

 चाहिए  ।  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  से  लोकतंत्र  की  कड़ियां  टूट  जायेंगी  ।  यह  ola  है  कि

 कुछ  मामलों  में  निर्णय  विवादास्पद  हो  सकते  हैं  किन्तु  ५  यह  महीं  हैं  कि राज्यपाल  का  पद  ही

 अनुपयुक्त हैं
 ।  इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  मैं  इस  विध  यक  का  विरोध  करता हूं  ।

 Shri  Rabi  Ray  (Puri):  Sir,  the  office  of  Governor  is  a  legacy  of  British

 Rule  in  India  and  even  after  the  independence  we  are  following  the  same.

 The  Constitution  was  not  prepared  by  the  elected  Members.  Had  it  been  pre-

 pared  by  the  elected  Members,  the  office  of  Governor  would  not  have  been

 there.  Governors  are  white  elephants.  Governors  are  the  puppets  of  the

 Central  Government  and  they  are  not  serving  any  purpose.  I  think  that

 in  a  democratic  structure  of  a  country  there  is  no  necessity  for  this  institution

 of  Governor  to  continue  any  longer.

 It  is  something  very  strange  that  while  our  Constitution  provides  for  the

 impeachment  of  the  President,  there  is  no  such  provision  for  the  impeach-

 ment  of  the  Governor.

 The  office  of  the  Governor  shou'd  be  abolished.  But  if  the  Government

 are  not  agreeable  to  that,  they  should  seriously  consider  the  proposal  amend-

 ing  the  Constitution  in  order  to  make  a  provision  in  the  Constitution’  for  the

 impeachment  of  Governor,  A  Parliamentary  Committee  should  be  appoint.

 ed  to  examine  this  proposal.

 श्री
 क०  नारायण राव  यह  विधेयक  उद्देश्य  से  लाया  गया

 इसलिए  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं
 ।

 इस  विधेयक  में  प्रस्तावित  संशोधन  के  बावजूद  भी

 38 1.



 Constitution
 (Amendment)

 Phalguna  24,  1889
 (Saka)

 [sir  Fo  नारायण

 पाल  विधान  सभा  को  भंग  कर  सकता  है  ।  हाल  की  घटनाओं से  यही  बातें  सामने  आईहै  ।  श्रत

 हमें  कानून  के  शब्दों  पर  नहीं  अपितु  संविधान  की  भावना  पर  अधिक  आस्था  रखनी  चाहिए  ।  देख

 की  सभी  राजनीतिक  शक्तियों  को  संविधान  के  अनुसार  अनुशासन  में  रहना  चाहिए  जिससे

 तंत्रीय  शासन  सुचारू  रूप  से  चल  सके  |

 श्री  विश्वनाथ  मेनन  (  :  यद्यपि  इस  विधेयक  के  उपायों  से  मैं  पूर्णतया  सहमत

 नहीं  हूं  फिर
 भी  इसका  समर्थन  करता  हूं

 |
 मैं  समझता हुं  कि

 राज्यपालों
 को

 निर्वाचित
 सदस्यों

 से  अधिक  ऊंचा  ग्रधिका  री  नहीं  समझा  जाना  चाहिए
 ।

 यह  राज्यपाल  को  पद  हमें  ब्रिटिश  शासन

 से  परम्परा  केरूप  में  मिला है  ।  वर्ष  1935  में  इस  की  व्यवस्था  की.गई थी  ।  यह  हम  सभी

 जानते  स्वतंत्रता  के  बाद  केरल  में  राज्यपाल  Hl  शासन  कई  बार  तथा  काफी  समय  तक  चलता

 रहा  |  यह  सदन  जानते  हैं  कि  राज्यपाल  किस  प्रकार कार्य  करते  ।  यह  दुख  की  बात  है

 कि  राज्यपाल  के  किसी  भी  काय  पर  कोई  किसी  प्रकार  की  भ्र पत्ति  नहीं  उठा  सकता  है  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  कम  से  कम  ससंद  को  रायपाल  पर  अ्रभियोग  चलाने  का  अधिकार  होना  चाहिये

 राज्यपाल  सदा  गृह  मंत्रालय  की  इच्छानुसार  कार्य करता
 ।  राज्यपाल के  पद  से  देश

 को

 मा  लोकतंत्रीय  प्रणाली  को  किसी  प्रकार  का  लाभ  नहीं  हो  रहा  हैं  ।  राज्यपालों की  कार्यवाही  पर

 प्राप़्ति  उठाने  औंर  उनको  पद  से  हटाने  के  बारे  में  कोई  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।  हमें

 कम  से  कम  राज्यपाल  पर  भ्र मि योग  चलाने  का  कानूनी  ate  संवैधानिक  अधिकार  होना  चाहिए

 लोकतंत्र  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  राज्यपाल  का  पद  सम्पर्क  किया  जाना  चाहिए  |

 Shri  Onkar  Lal  Bohra  (Chittorgarh):  Constitution  is  the  soul  of  the

 Parliamentary  Democracy.  The  Constitution-makers  were  the  people  with

 a  far-sighted  vision.  They  have  framed  the  different  provisions  very  carefully.

 It  is  not  proper  for  us  to  change  the  Constitution  frequently  for  such  petty

 things.

 Instead  of  criticising  we  should  all  make  efforts  to  strengthen  the  Centre.

 A  strong  Centre  is  essential  to  safeguard  the  territorial  integrity  of  the

 country.  Our  country  has  in  the  past  suffered  defeat  at  the  hands  of  our

 enemies  because  of  a  weak  Central  Government.

 Actions  of  the  Governors  of  Rajasthan  and  West  Bengal  have  been

 critised.  The  fact  15  this  that  both  the  Governors  have  tried  to  save  the

 democracy  in  these  States.

 This  Bill  will  not  serve  any  useful  purpose,  1,  therefore,  oppose  the  Bill.

 श्री
 स०

 फण्ड
 :  यह  बात  है  कि  स्वतंत्र  दल

 का  एक  वरिष्ठ

 सदस्य  इस  विधेयक  को  लाया  है  श्र  दूसरा  सदस्य  उसका  विरोध  कर  रहा  है  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  इस  विधेयक  का  लाया  जाना  न्यायसंगत  शर  आवश्यक  था  ।  इसलिये  मैं  इसका

 सेन  करता  हूं  ।

 राज  स्थिति  यह  है  कि  राष्ट्रपति  पर  अभियोग  चलाया  जा  सकता  एक  निर्वाचित

 सदस्य  पर  अभियोग  चलाया  जा  सकता  है  किन्तु  राष्ट्रपति  द्वारा  नामज़द  व्यक्ति  पर
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 अभियोग  नहीं  चलाया जा  सकता  है  यद्यपि  उसे  राज्य  विधान  सभा  में  निर्वाचित  सरकार

 को  भंग  करने  का  अधिकार  है  ।  लोकतंत्र  का  संतुलित  विकास  करने  के  लिये  इस  प्रकार

 की  कान्ती  को  दूर  करना  होगा
 |

 राज्यपाल  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  की  जाती  है  भ्रौर  राष्ट्रपति  केन्द्रीय

 परिषद्‌  की  सहायता  तथा  परामशं  से  कार्य  करते  हैं
 ।  इस  प्रकार  राज्यपाल  केन्द्र  में

 सत्तारूढ़  दल  का  एजेंट  होता  है  ।  हमारी  सभा  का  गठन  निर्वाचित  सदस्यों  द्वारा

 होता  है  इसलिये  यह  उचित  प्रतीत  नहीं  होता  हैं  कि  इस  निर्वाचित  संस्था  का  ढांचा  केन्द्र

 में  सत्तारूढ़ दल  के  एजन्ट  द्वारा  बिगाड़ा  जाये

 राज्यपाल  का  पद  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  की  परम्परा  का  प्रतिरूप  है  ।  राज  जब  हम

 स्वतंत्र  हो  चुके  हमारे  लिये  इस  परम्परा  का  पालन  करना  उचित  नहीं  है
 ।  राज्यपाल

 के  पद  का
 कोई

 विशष  लाभ  तो  नहीं  है  किन्तु  उस  पर  व्यय  बहुत  अधिक  होता  हैं  ;  हम

 लोकतंत्रीय  ढांचे  को  बनाये  रखने  के  नाम  पर  राज्यपालों  पर  करोड़ों  रुपये  व्यय  करते  हैं  ।

 वास्तव  में  राज्यपाल  कुछ  कार्य  नहीं  करते  यह  कायें  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य

 धीर
 को

 सौंपा  जा  सकता  है  कि  विधान  सभा  में  किस  दल  का  बहुमत  है
 ।

 मैं

 समझौता  हूँ  किं  राज्यपाल  के  पद  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  है  प्रौर  यह  पद  समाप्त  किया

 जाना  चाहिये  ।  यदि  समाप्त  न  भी  किया  जाये  तो  कम  से  कम  जहाँ  तक  हो  सके  उनकी

 नियुक्ति  के  समय  विवेक  से  काम  लिया  जाये  ।  राज्यपाल  की  नियुक्ति  सभी  संबंधित  दलों

 के  पराजय  से  की  जानीਂ  चाहिये  ।  राज्यपालों  पर  भ्र भि योग  चलाने  के  लिये  संविधान  में

 उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।  इसलिये  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  यठावन्तराव
 :  चर्चा  के  दौरान  यह  प्रकाश  में

 are  है  कि  इस  विधेयक  के  समर्थकों  के  विचारों  में  भी  मतभेद  है  ।  प्रस्तावक ने  कहा

 है  किं  विधेयकਂ में  वहीं  व्यवस्था की  जा  रही  है  जो  संविधान  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये

 गये  संविधान  के  प्रारूप  में  थी  ।  यदि  माननीय  सदस्य  का  यही  द  है
 तो

 मैं  कहुंगा
 कि

 जिस  बात  को  हमारे  भ्र ग्रे जों  ने  विचार  करने  के
 बाद  स्वीकार  नहीं  किया  था  उसी  उपबन्ध

 संविधान  में  संशोधन  पेश  करने  में  कौन  सी  बुद्धिमत्ता  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 कुछ  माननीय  सदस्य  राज्यपाल  के  पद  को  समाप्त  करना  चाहत ेहैं
 ।

 उनका  कहना

 है  यह  ब्रिटिश  शासन  की  परम्परा  यदि  हम  यही  समझने  लगें  तो  संविधान  शब्द

 भी  हमें  परम्परा के  रूप  में  ही  मिला  है  ।  मैं  समझता हूं
 कि

 यह  तक

 नहीं

 संविधान  के  प्रारूप  के  अनुच्छेद  में  भी  निर्वाचित  श्रप्ाधिकारी  के  बारे  में  विचार

 व्यक्त
 किये  गये  थे

 ।  हमारे  अंग्रेज़ों  ने  यह  कहा  था  कि  एक  ही  संस्था  में
 दो

 निर्वाचित

 अधिकारी  नहीं  होने  उनका  ae  था  कि  यदि  कोई  विवाद  खड़ा  जाये  तो

 किसकी  बात  मानी  जायेगी  ।  राष्ट्रपति  ate  राज्यपाल  की  तुलना  करना  बिल्कुल  गलत

 उनकी  संवैधानिक  शक्तियां  शर  उत्तरदायित्व  सर्वथा  भिन्न  होती  हैं  ।  राष्ट्रपति  का  चुनाव
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 एएल

 न
 केवल  संसद्‌  सदस्यों  द्वारा  किया  जाता  है  अपितु  विधान  सभा  के  सदस्य  भी  राष्ट्रपति  का

 चुनाव  करते  हैं
 ।

 राष्ट्रपति
 का

 चुनाव  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  अपितु  प्रत्यक्ष  रूप से  किया
 जाता  है  ।

 महाभियोगਂ  शब्द  में  कुछ  श्रावण  दिखायी  देता  है  ।  महाभियोग  किसी  व्यक्ति  को

 उसके  पद  से  हटाने  का  तरीका  है
 ।

 उसका  प्रयोग  उस  स्थिति  में  किया  जाता  है  जब  कोई

 तरीका  रह  ही  नहीं  जाता  है  ।
 महाभियोग  का  तरीका  केवल  राष्ट्रपति  के  लिये  ही

 हो
 सकता  है  क्योंकि  राष्ट्रपति  को  हटाने  के  लिये

 ah
 कोई  तरीका  संविधान  में  नहीं  है

 राष्ट्रपति  किसी  की
 इच्छानुसार  कार्य  नहीं  करते  हैं  ।  किन्तु  राज्यपाल  राष्ट्रपति  के

 सार  art  करते  हैं
 प्रौढ़

 राष्ट्रपति
 की

 इच्छा  मंत्रिपरिषद्‌  के  अनुसार  होती  है  कौर  मंत्रि

 परिषद्‌  का  सायंकाल  सभा  की  इच्छा  पर  निसार  करता  है  ।  यह  लोकतंत्र का

 एक  संतुलित  तरीका  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  महाभियोग  की  व्यवस्था  करने  से  कोई  लाभ

 नहीं  होगा  ।

 सदस्यों  द्वारा  चर्चा  के  दौरान  यह  कहा  गया  है  कि  जहाँ  कहीं  भी  सरकारों  को

 भ्र पदस्थ  किया  जाता  उसके  लिये  राज्यपाल  उत्तरदायी  होते  इस  सम्बन्ध  में

 मैं  यह  कहूंगा  कि  वे  इस  बात  को  क्यों  भूल  जाते  हैं  कि  अपदस्थ  हुई  सरकारों  मेंਂ  से

 areal  से  प्रतीक  काँग्रेसी  सरकारें  हैं  ।
 थे  सरकारें  उत्तर  प्रदेश  ate

 मध्य  प्रदेश  में  अपदस्थ  हुई  हैं
 ।

 इसके  लिये  श्राप  राज्यपालों  को  क्यों  उत्तरदायी  मानते

 किसी  सरकार  का  पदस्थ  होना  या  बने  रहना  किसी  विधान  सभा  में  किसी  दल

 विशेष  के  बहुमत  पर  निर्भर  करता  है
 ।

 ait  बलराज  मधोक  )  यह  ठीक  है  संविधान  के  निर्माता  इस  स्थिति

 को  जानते थे  ।  उनके  विचार  में  राज्यपाल  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रतिनिधि  निर्देश

 व्यक्ति  होना  चाहिये  था ।  किन्तु  wa  अधिकाँश  राज्यपाल एक  विशेष  दल  से  नियुक्त  किये

 जाते  लोगों  की  धारणा  है  कि  वे  पक्षपातपूर्ण  कार्यवाही  करते  हैं  ।

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण
 :

 मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।  अ्रालोचना  तो  किसी की  भी

 की  जा  सकती  हूं  ।  मैं  समझता  हं  कि  किसी  wage  भ्रध्यक्ष  को  राज्यपाल  बनाना  कोई

 अनुचित बात  नहीं  राज्यपाल  को  किसी  दल  से  लिये  जाने  से  ही  उसकी  निष्ठा  पर

 ग्रा पत्ति  नहीं  की  चाहिय े।

 wat  यह  कहूंगा  कि  राज्यपाल  प्रशासन  के  संवैधानिक  काय  संचालन  में  स्थिरता

 लाने  के  लिये  होते  हैं  ।  विमान  व्यवस्था  में  ठीक  ढंग  से  कार्य  हो  रहा  है  इसलिये

 इस  विधेयक  में  जिस  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 सकता  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  विधेयक

 को
 वापिस

 ले

 ato  के०  देव
 :

 प्रत्यक्ष  गत  नवम्बर  में  स्वतंत्र  पार्टी  ने  अपनी  परिषद्‌  की

 सामान्य  बैठक  में  यह  प्रस्ताव  पारित  किया  था  कि  राज्यपाल  संवैधानिक  रूप  से  गठित
 सरकारों  को  अपदस्थ  करते  हैं  ।  इसीलिये  म लग  न  asap

 कि
 डस  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  किया  था  ।
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 24  1889  )  बंजार  में  संवैधानिक  संकट  पर  महू-कार्यो  के

 वक्तव्य के  बारे  में  चर्चा

 पार्टी  में  प्रत्येक  सदस्य  को  झपने  विचार  व्यक्त  करने  की  स्वतंत्रता  है  ।  जिन

 सदस्यों  ने  इस  विधेयक  का  विरोध
 भी

 किया  मैं  उनका  आभारी  हूं  ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  राज्यपालों  के  महत्व
 को

 बढ़ाना  वर्ष  1967 के  श्राम

 चुनावों  तक  इस  किसी  ने  ध्यान  नहीं  दिया  था  किन्तु  1967  के  बाद  राजनीतिक

 स्थिति  में  एकदम  परिवहन  विभिन्न  मंत्रिमंडल  बने  ait  छोटे  छोटे  दलों  ने

 सरकार  चलाने  का  उत्तरदायित्व  संभाला  we  काँग्रेस  दल  ने  बिना  उत्तरदायित्व  के  शक्ति

 का  प्रयोग  किया  ate  इस  प्रकार  देश  में  लोकतंत्र  का  मजाक  उड़ाया  गया  ।  कुछ  लोगों

 का  मत  है  कि  इस  समूचे  ढांचे  पर  सुविचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 हम  यह  प्रगति  तरह  जानते  हैं  कि  इस  विधेयक  को  पारित  कराना  सरल  कार्य  नहीं

 है  क्योंकि  इसके  लिये  दो-तिहाई  बहुमत  की  आवश्यकता  है  ।  इस  विधेयक  पर  चर्चा  बड़ी

 रोचक  रही  है  ।  प्रत  मैं  इस  विधायक  को  वापिस  लेने  की  सभा  से  प्रयुक्ति  चाहता  हूं  ।

 विधेयक  सभा  को  अनुमति  से  वापिस  लिया  गया
 ।

 The  Bill  Was  by  leave  of  the  House  withdrawn

 भारतीय  दंड  संहिता  विधेयक

 292,  293  शादी  संशोधन )
 INDIAN  PANEL  CODE  (AMEND  MENT)  BILL

 (Amendment  of  Sections  292,  298  etc.)

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 भारतीय  दंड  संहिता  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  तथा  aration  विषयों  के

 लिये  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये

 रूप  विचार  किया  जाये  ।''

 अध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय  सदस्य  अवसर  पर  बोलेंग े|

 पंजाब  में  सेवा  मानिक  संकट  पर  गृह-कार्य  मंत्री  के  वक्तव्य
 पर  चर्चा

 DISCUSSION  ON  STATEMENT  OF  HOME  MINISTERRE  :
 ONSTITUTIONAL  CRISIS  IN  PUNJAB

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  घंटे  की  चर्चा  है  ।  इंस  विषय  पर  पंजाब  तथा

 अन्य  राज्यों  के  हरनेक  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  ।  इसलिये  प्रत्येक  सदस्य
 को

 बोलने  के  लिये

 अधिक  समय  नहीं  दिया  जा  सकेगा  ।  चर्चा  आरम्भ  करने  वाले  माननीय  सदस्य  दस  मिनट
 ले  सकते  हैं  तथा  ग्न्य  सदस्य  संक्षेप  में  भ्र पने  विचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं  |

 श्री  पे०  बकटासुव्बया  इस  विषय  पर  चर्चा  के  लिये  प्रयुक्ति  देने  के

 लिये  मैं  भ्रध्यक्ष  महोदय  का  शझ्राभारी  हं  ।  इससे  हमें  अध्यक्ष  के  अ्रशिकारों  तथा  कृत्यों  पर

 विचार  करने  का  अवसर मिला  है  ।
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 Discussion  re-staternent  of  1.0  e  Minister  Phalguna  24,  1889  (Saka)
 on  Constitutional  Crisis  in-  unjab

 ~~

 [at  to  सुनाया |

 श्री  एम०  एन०  कौलਂ
 तथा  श्री  एस०  एल०  नें  हालें  में  प्रकाशित  हुई

 पुस्तक  में  लिखा  है  कि  प्रध्यक्ष  का  amt  क्षेत्र  में  संवॉच्चि  अधिकार  होता  है  ।  उनका  यह

 अधिकार  उनकी  पूर्ण  निष्पक्षता  पर  निर्भर  करता  है  ।  भ्रध्यक्ष  निष्पक्षता  का  प्रतीक  है  प्रौढ़

 उन्हें  अपने  प्राधिकार  का  प्रयोग  एक  निष्पक्ष  न्यायाधीश  के  रूप  में  करना  चाहिये  ।

 जब  श्राप  अध्यक्ष  निर्वाचित हुए  तो  आपने  कहा  था  कि  आपको  पद  से  कोम

 में  निष्पक्ष झर  न्यायिक  होने  की  अपेक्षा करता  है  ।  आपने  आश्वासन दिया  था  कि  बाप

 पुर्वा धि कारियों द्वारा  बनाई  गई  उच्च  परम्पराञ्रों तथा  इस  पद  की  श्रावश्यकताश्रों  के  अनुरूप  ard

 करेंगे  ।  हसी  के  भ्रनूसरण  में  अपने  कांग्रेस  दल  जिस  से  area  34  वर्षों का  सम्बन्ध  रहा

 arta की  घोषणा  की  थी  ।

 इस  मामले  में  हमें  देखना  है  कि  क्या  पंजाब  विधान  सभा  के  ने  इन  अपेक्षांध्रों  का

 पालन  किया  ।  विभिन्न  दलों  के  मोच  द्वारा  पंजाब  में  मंत्रिमंडल बनाया  गया  था

 ak  श्री  गुरनाम  सिंह  मुख्य  मंत्री  बने  थे  ।  उन  के  मंत्रिमण्डल  को  बाद  में  भ्रपेक्षित  बहु  मत  प्राप्त

 न  हो  सकने के  कारण  उन्हें  त्याग पत्न देना  पड़ा  25  1967  को  श्री  लक्ष्मण  fag

 गिल  मध्य  मंत्री  बने  |  उसी  समय  बंगाल  में  era  ने  घोष  मंत्रिमंडल  को  way  करार दिया  1

 लकिन  पंजाब में  स्थिति  वहां से  भिन्न  रही  क्योंकि  अघ्यक्ष  ने  गिल  मंत्रिमंडल  को  वेध  तथा

 संव  ट्रॉनिक  घोषित  किया  |

 घटना-चक्र तेजी  से  चला  कौर  सत्तारूढ़  दल  ने  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  अविश्वास का  प्रस्ताव

 रखा  |  अध्यक्ष  ने  इस  प्रस्ताव  के  लिपे  प्रन मति  दीं  कौर  सभा  को  उस  दिन  के  लिये  स्थगित  कर

 दिया  |  जब  अगले  दिन  वे  ar  तो  विरोधी  पक्ष  के  नेता  ने  व्यवस्था का  प्रश्न  उठाया

 कि  प्रस्ताव नियम  संगत  नहीं  है  उन्हंने कोई  कारण  बताये  सभा को  स्थगित  कर

 और  eq के दिया  ।  बाद  में  एक  प्रस  सम्मेलन  में  उन्होंने  कि  दंग

 कारण  उन्हं  सभा  स्थगित  करनी  पड़ी  ।  बे  पंजाब  के  प्रक्रिय  नियमों  के  नियम

 105  की  शरण  ले  रहे  थे  जिस  के  wea  अध्यक्ष  सभा  में  गंभीर  व्यवस्था

 होने  पर  सभा  को  अथवा  किसी  बैठक  को  उन  के  द्वारा  बताये  जाने  वालें  समय  के

 लिये  स्थगित  कर  सकता है  ।  उन्होंने ऐसा  उस  समय  किया  जब  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण धन

 विधेयक  कौर  बजट  पर  चर्चा  हो  थी  इस  से  स्पष्ट  है  कि  उन्होंने  ऐसा

 न  केवल
 कुछ  राजन  तिक  कारणों  से  अपितु  व्यक्तिगत  मनोमालिन्य  के

 कारण
 भी

 किया

 श्री  वासुदेवन  नायर
 )

 माननीय  सदस्य  को  पंजाब  के  अध्यक्ष  पर  आप

 नहीं  करने  चाहिए  ।

 श्री  पे०  :
 मैं  ने  शब्द का  प्रयोग  कियां  ।

 पहले  दिन  तो राय

 ने  अविश्वास  के  प्रस्ताव  की  अनुमति  दी  परन्तु  दूसरे  दिन
 विरोधी  पक्ष

 के
 नेता  के  व्यवस्था  के

 प्रशन  को  स्वीकार कर  ।  पंजाब  केदो  सन्त  फतह  fas  और  श्री  गुरनाम

 fag  के  वक्तव्य से  ag  सिद्ध  हो  जाता  जिस  में  उन्होंने  राष्ट्रपति  के  शासन  की
 मांग  की

 थी  ।  इस  कठिन  स्थिति  से  निपटने  के  लिये Te  मंत्री  तथा  विधि  मंत्री  को  कोई  तरीका  निकालना

 था  इसलिये प्रश्न  ag  हैकि  wert  की  शक्तियां  संविधान  में  दी  गई  प्रक्रिया  के  भ्रनुसार

 सभा
 की  चलाने के  झुका  हैं  और  क्या  वर्तमान  संवैधानिक  उपबन्ध  पर्याप्त
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 14  1968  पंजाब  में  संवैधानिक  संकट
 पर  गृह-कार्य मंत्री  कै

 वक्तव्य  के  बारे  में  चर्चा

 चूंकि  हम  इस  देश  में  fata  के  संसदीय  लोकतंत्र  को  श्रतुसरण  करते  रहे  ह्म

 ब्रिटेन  के  हाउस  साफ  कॉमन्स
 में  हुई

 घटनायें  की  शोर  देखना  होगा  ।  हाउस  आफ

 कॉमन्स  में  2  1629  को  ऐसी  घटना  हुई  थी  ।  जब  विश्वामाकाश  के  बाद

 बैठक  श्रारम्भहुई  ,  di  mera
 ने  प्रार्थना  शादी  के  तुरन्त  पश्चात्‌  तोपों  को  सुचित  किया  कि

 महा राजाधिराज  ने  10  मान  तक  के  लिये  स्थगन  को  अंदेश  दिया  है  atc  इस

 देश  के  सुनाये  जाने  के  बाद  यदि  कोई  सदस्य  तो  ने अध्यक्ष  पीठ  छोड़  कर  चले

 जायेंगे  |  जब  उ्रधिनक्ष  जाने  लगे  तो  होल्स  कौर  बेलन टा इन  ने  दौड़कर  उन्हें  झ्रध्यक्षपीठ  पर

 बैठाये  रखा  |  फिर  इलियट  ने  सभा  के  स्थगन  के  उसके  भ्र घि फार  पर  जोर  दिया  ।  अन्त  में

 सभा  ने  अपने  स्थगन  के  पक्ष  में  मतदान  किया  ।

 हाउस  ग्राफ  कॉमन्स  में  यह  प्रथा  निश्चित  हुई  कि  सभा  को  स्थगित  करते  का  अध्यक्ष

 की  स्वयं  कोई  प्राधिकार  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार  की  प्रक्रिया  यहीं पर  नियत  करने  का  विचार

 परन्तु  हमारे  संविधान  के  रचियताश्ं  ने  यह  ठीक  समझा  कि  सभा  को  स्थगित  करने  की

 शक्ति  mere  को दी  जा  सकती  है  ।  लेकिन  प्रथा यह  है  कि  सभा  के  नेतायों  द्वारा

 सभा  के  स्थगित  किये  जाने का  प्रस्ताव  रखा  जाता  है  शहरों  फिर  सदस्यों  द्वारा  स्वीकार  किये

 जामे  पर  सभा  स्थगित  होती  है  ।  सभा  को  अब  इस  प्रश्न  पर विचार  करना  है  कि  जय

 बारबार  संविधान
 के  उपबन्धों  का

 उल्लंघन  जारहा  है  ,  क्या  अध्यक्ष  को  सभा  को

 waits  करने  सर्वोच्च  अधिकार  होना  चाहिए  अथवा  ae  ।

 मैं  आशा करता  हूं  कि  इस प्रप्त  पर  विचार  करने  के  लिये  दिल्‍ली  में  बुलाये गये  पीठासीन

 अधिकारियों
 के

 सम्मेलन
 में  इन  सब  east  पर

 विचार  किया  ।  मेरा एक  सुझाव

 यह  हैकि  यदि  सभा  की  कार्यवाही  प्रक्रिया  नियमों
 के  अ्रतुसार  चलानी  जो  संविधान

 के  उपबन्धों
 के  विरुद्ध नद्दी  होनी  तो  हमें  कछ  उपबन्ध  करने  होंगे  जो  केवल

 इस  सभा के  सदस्यों  पर  अर्पित  अध्यक्ष  पर  भी  लागू  होने  चाहियें  ।  आपके  पूर्वाधिकारी  भी

 झझनन्तशयन  प्यार  ने  भी  कहां  हैं  कि  सभा  सर्वोच्च
 x  त  कि  अध्यक्ष  ।  आगामी  पीठासीन

 अधिकारी  सम्मेलन  में  इस  प्रश्न  पर  विचार  जाये  हमारे  देश  में  लोकतंत्र  का

 प्रधान  सुदृढ़ हो  लोकतंत्र  सुचारूरूप  से  काम  कार  सके
 |

 भी  ato  रू०  मसानी  (  राजकोट  )  माननीय  गृह  मंत्री  के  वक्तव्य  में

 उल्लिखित  wea  से  इस  आर  के  सदस्यों  को  बहुत  चिन्ता  ह  ।  यह  कहा जा

 सकता  है  कि  पंजाब  विधान  war  tact  adler  ने  जो  कुछ
 भी

 किया
 उस

 के
 लिये

 पर्याप्त  कारण  जिस  प्रकार  के  पिछली  सरकार  को  प्रमुख  विरोधी

 बलों  ने  जिस  प्रकार नई  सरकार  बनान ेके  बाद  उन्हें  उत्तरदायित्व  का  अरपना  उचित

 स्थान  नहीं  लेने  गया  कौर  जिस  प्रकार  अ्रध्यक्ष  के  विरूद्ध  गलत  समय  पर  अध्यक्ष

 के  विऋद्ध  विश्वास  का  प्रस्ताव  लाया  ये  सब  उत्तेजना  हो  सकती  है  ।
 लेकिन

 दो  गलतियां  मिलकर  एक  सही  नहीं  हो  जाती  है  ।

 wa  लोग  श्र  साधारण  राजनीतिज्ञ  कूछ  भी  यदि  भ्रध्यक्ष  राजनीतिक

 गुटबन्दी  की  कठपुतली  बन  जाता  है  तो  हमारे  नये  लोकतंत्र  के  लिपे  गंभीर  खतरा  उत्पन्न  हो

 ।  पहुं  wal  अवसर  नहीं  है  ।  बंगाल  में  भी  अध्यक्ष  ने  जो  व्यवहार

 बह  उस  के  उच्च  पद  की मर्यादा  के  अ्रनुकूल  नहीं  था  यह  ठीक  ही  हुआ है  कि  we
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 राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  के  द्वारा  पदस्थ  किया  ।  mat  है  ऐसी  तीसरी  घटना  नहीं

 पगी  ।  बिहार  के  अध्यक्ष  ने इसप्रकार  की  स्थिति  में  सराहनीय  कार्य  |

 मरे  ः पव॑वक्‍्ता  ने
 संविधान  में  संशोधन  की  संभावना  की  बात  की  ।  मुझे  पुरानी  संविधान

 सभा  का  सदस्य  होने के  नति  याद  हं  कि  हम  इसप्रकार  की  स्थिति  की  कल्पना  भी  नहीं

 भार  सकते थे  ।  इस  के  दो  कारण  थे  ।  एक  तो  हमने  उत्तराधिकार  में  ब्रिटिश  परम्परा  को

 भ्र पना या  जो  बहुत  उत्तम
 कौर  उत्कृष्ट

 अध्यक्ष  निर्वाचित  होने  के ,बाद  वहू

 दल  से  सम्बन्ध  त्याग  देना  है  कौर  चुनावों  में  निदेलीय  उम्मीदवार के  रूप  में  खड़ा  होता

 हू  तथा  कोई  भी  दलਂ  उसका  विरोध  नहीं  करता  है  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है ंकि
 गत  20

 वर्षों  में  हम  अ्रपने  देश  में  एसी  परम्पराश्रों  का  विकास  नहीं  कर  सके

 दूसरे  हमारे  सामने  सब  श्री  विट्ठल  भाई  सर  अब्दुर  रहीम  भ्र ौर  श्री  जी०
 वी

 ०

 मावलंकर  जैसे  उच्च  कोटि  के  पीठासीन  अधिकारियों  के  उदाहरण  सामने  हैं  ।  हमें  यह  महसुस  ही

 महीं  oat  कि  ऐसा  दुर्भाग्यपूर्ण  दिन  भी  जायेगा  जब  हमने  लोकतंत्र  की  सामान्य  tar  हीनता

 में  अध्यक्ष  भी  सम्मिलित  हो  जायेंगे  कौर  उन  के  लिये हमें  पुलिस  के  समान  शक्तियों
 ५

 की  आवश्यक्ता  पड़ेंगी  ।  रातों  यही  दृढ़  मत  है  कि  वर्तमान  में  संविधान  में

 संशोधन
 की

 प्रा वश्य कता  नहीं  हैं  ।
 हमें  झ्शा  करनी  चाहिए  कि  mer  तरीके  कारगर

 |

 यदि  किसी  aa  चाहे  वह  मुक्केबाजी  हो  अथवा  क्रिकेट  निर्णय  पक्षपात  करने

 तो  बेल  चल  नहीं  सकता  |  इसी  प्रकार  यदि  हमारी  संसदीय  प्रणाली  में

 पीठासीन  अधिकारी  ऐसा  व्यवहार  तो  संसदीय  प्रणाली  के  समाप्त  होने  का  खतरा

 है  ।  जहां तक  मैं  समझता  हू ंकि  मि० मे  की  पुस्तक  में  प्रध्यक्षपीठ को  सभा  का  एक

 भ्रत्यावश्यक  भ्र ौर  महत्वपूर्ण बताया  गया  है  ।  यदि  श्राप  इस  मंग  जिसे हम

 धरे  की  कील  कहते  हुटा  तो  सारा  धराशायी  हो  जायेगा  |  जैसाकि  श्री

 बे  कटासुव्बया  ने  अप  पीठासीन  अधिकारियों  का  एक  सम्मेलन  बुला  रहे  हम

 amt  करत ेहैं
 कि  आपके  नेतृत्व  में  पीठासीन  अधिकारियों  में  इस  उच्च  पद  को

 मर्यादा  ote  गरिमा  कीं  भावना  उत्पन्न  करना  संभव  होंगा  ।  मदि  अध्यक्ष
 जिसे  नियमों

 का  विवेचन  करना  ही  नियमों  का  उल्लंघन  करने  तों

 नियम  te  ही  क्या  जाति
 मैं  तराशा  करता  हूं  कि  पंजाब में  कानूनी  उपायों

 से
 भिन्न

 तरीकों  से  गुत्थी  सुलझ  जायगी  इस  प्रकार  की  दुर्भाग्यपूर्ण  ate  नित्दनीय
 घटना  की

 पुनरावृति  नहीं  होगी  |

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  (Amritsar):  Mr.  Speaker,  Sir,  if  the  responsible

 parties  do  not  uphold  the  dignity  of  the  office  of  Speaker  and  try  to  let  him

 down  with  a  political  motive,  he  15.  bound  to  react  to  it.  There  is  a  serious

 controversy  as  to  whether  the  law  is  to  prevail  over  politics  or  it  is  to  be
 dominated  by  political  considerations.  The  ruling  party  has  set  no  ideal
 conventions  in  this  regard,  I  feel  if  the  ruling  party  had  behaved  in  a  res-
 Ponsibie  manner  irrespective  of  perty  considerations  in  accordance  with  the
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 ि  —  ह  ह

 laws  of  the  land,  the  provisions  of  the  constitution  would  have  been  acted

 upon  with  very  much  responsibility.  The  constitutional  provisions  have  been

 interpreted  by  the  ruling  party  under  Political  influence  suiting  its  own

 political  conveniences.

 I  ask  the  hon.  Minister  how  the  position  in  Punjab  is  different  from

 Haryana.  In  one  State  on  grounds  of  political  immorality  assembly  is  dissolv-

 ed  and  Governor's  rule  is  imposed  while  in  simlar  circumstances  in  enother

 State  a  minority  Government  is  installed.  Any  party  before  making  a  hue

 and  cry  about  the  provisions  of  the  constitution,  it  should  act  itself  with

 responsibility.

 The  Speaker  has  to  conduct  the  proceedings  of  the  House  with  dignity

 and  decorum.  The  Speaker  of  Punjab  Assembly  displayed  great  patience  and

 deals  with  the  tense  situation  in  an  efficient  ang  psycologica]  manner,  Which

 you  have  very  often  displayed  here  in  this  house.  But  the  ruling  party  there

 was  determined  in  its  political  game  to  oust  the  Speaker.  The  ruling  party

 wanted  police  for  conducting  the  proceedings  of  the  House.  It  was  the

 behaviour  of  the  ruling  party  which  forced  the  Speaker  to  take  this  step.

 There  is  imperative  neeq  for  laying  down  a  code  of  conduct  for  the  poli-

 ticians.  When  Shri  Gurnam  Singh  and  Dr.  Baldev  Prakash  protested  to  the

 statement  of  the  Governor  for  making  efforts  to  bring  ‘about  rapproachment

 among  the  Speaker,  Janta  Party  and  the  Congress  as  it  was-not  his  business

 being  the  constitutional  head,  it  was  contradicted  the  next  day.  In  fact  there

 was  politics  behind  all  this.

 The  irresponsible  political  activities  of  the  Congress  Party  there  are  not

 in  the  interests  of  Punjab  and  the  constitutional  proprieties  or  the  integration

 of  the  entire  country.  Mr.  Gill  is  being  used  there  by  the  Congress to  create  a

 gulf  between  Sikhs  and  Non-Sikhs.  The  ordinance  issued  by  the  Governor  is

 against  the  constitution.  If  we  want  to  clean  our  constitutional  -procedure,

 we  have  to  amend  the  constitution.  If  the  situation  js  to  -be  sacked  ag  the

 political  plane,  let  the  assembly  be  dissolved  and  take  the  verdict  of  the  peoPle

 as
 to’

 who  commands  their  confidence  and  majority.  Any  other  third  course

 will  harm  the  interests  ‘of  the  country.

 श्री  सि०  feet  :  अ्रध्यक्ष  मैं  केवल  वास्तविक  जानकारी  तक

 हो  अपना  भाषण  समिति  जो  मैंने  विभिन्न  समाचारपत्रों  में  दिये  गये  कार्यवाही  के  वृत्तान्त से

 इक्ट्ठी  की  अध्यक्ष  का  मुख्य  है  कि  सभा  की  कार्यवाही  सही  तथा  निष्पक्ष  ढंग  से  चलाये

 स्कोर  सभा  की  मर्यादा  are  गरिमा  को  बनाये  रखे  |

 सभा  में  समस्या  उस  समय
 उत्पन्न

 हुई  जब  विरोधी  पक्ष  के  एक  सदस्य  ते
 ध्यान

 द्वारा  कहे  जाने

 पर  बाहर जाने  से  इन्कार  किया
 |  को

 भजा  गया  परन्तु  वह  सदस्य  बाहर  नहीं  गये
 |  बाद

 में  अध्यक्ष  ने  अपना  आदेश  वापस  ले  लिया
 ।

 सत्तारूढ़  दल  के  कुछ  सदस्यों  मे  जल्दबाज़ी  में
 अध्यक्ष

 के  विरुद्ध  अविश्वास  ar  प्रस्ताव रख  दिया  क्योंकि वे  सभा  की  मर्यादा  को  कायम  कौर  सभा

 में
 अपने  प्रदेशों  का

 पालन  करने  में  सफल  रहे  हैं
 ।  इसके  लिये  श्रध्यक्ष

 ने  ऋतुमति  दे
 विरोधी
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 पक्ष  के  दो  सम्मानित  सदस्यों  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  तथा  एक  भू  पूर्व  मंत्री  ने  अध्यक्ष  से  सभा  को  स्थगित

 करने  के  लिये  कहा  ।  अध्यक्ष  ने  उनकी  सलाह  मानकर  सभा  को  दो  महीने  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  ।

 ह. भापषचय  की  बात है
 कि  अगले  ही  दिन  पश्चिम  बंगाल  के  अध्यक्ष  ने  इसकी  सराहना  की  है  ।  यह  एक

 mara  जीव  बात  है  कि  सभा  स्थगित  करने  के  वाद  स्रध्यक्ष  ने  एक  प्रैस  सम्मेलन  बुलाया  कौर  कहा  कि

 शिल  मंत्रिमंडल  को  सभा  में  agua  प्राप्त  नहीं  है  वह  काँग्रेस  के  हाथ  में  कठपुतली है  ।  उन्होंने  काँग्रेस

 तथा  जनता  पार्टी  के  बारे  में  बहुत  सी  बाएँ  जो  उनका  काम  नहीं  है  ।  अध्यक्ष ने  सभा  में  कहा

 कि  सभा  उनकी  सम्पति  है  ale  वे  किसी  को  भी  सभा  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  नहीं  देंगें  कौर  यह

 भली  भांति  जानते  हुए  कि  वे  कठिन  उत्पन्न
 कर  रहे  हैं  क्योंकि  इस  महीने  से  पहले  बजट

 पास  होना  है  उन्होंने  सभा  को  रो  महीनों  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  |  उन्होंने  लोगों  को  फसल  बोने

 की  ज़ोर  ध्यान  देने  की  सलाह  दी  ।  प्रत्येक  समाचारपत्र  ने  अध्यक्ष  के  झ्राचरण  की  म्रालोचना  की  है

 भोर  किसी  ने  भी  समर्थन  नहीं  किया  ।  यह  इस  सभा  के  सदस्यों  ज़रार  देश  के  सभी  विधानमंडलों  के

 सदस्यों  के  लिये  एक  बड़ा  गंभीर  मामला  है  जिस  पर  हम  सब  को  मिलकर  विचार  करना  चाहिए  |

 श्री  कृष्णमूर्ति  :  भ्रध्यक्ष  को  सभा  में  लोकतंत्र  का  संरक्षक  माना  जाता  है  ।
 यदि  बे

 कानून  को  अपने  हाथ  में
 ले  ने  का  प्र  यास

 करें  तो  उसकी  निन्दा  की  जानी  चाहिए  चाहे  वह  बंगाल हो
 भ्रमणा

 पंजाब  ।

 जब  1462  में  महाराज  चोट  ने  हाउस  कोर्निस  के  पाँच  सदस्यों  को  गिरफ्तारी के  लिये  उन्हें

 सौंपने  के  लिये  कहा  भ्रध्यक्ष  ने  उत्तर  दिया  था  कि  वह  तो  सभा  का  सेवक  ह  और  उसके  निदेशों

 का  पालन  करेगा  |  अध्यक्ष  तो  सभा  का  सेवक  मात्र  है  ।  अध्यक्ष  तथा  साथ  ही  राज्यपाल  की  शक्तियों

 इरादी  को  पुनः  परिभाषित  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  लिए  सभी  राजनीतिक  दलों  को  मिलकर

 विचार  करना  चाहिए  ।  यदि  अध्यक्ष  कोई  गलती  करता  तो  सभी  नेता  सनौर  विरोधी  पक्ष  के  नेता

 को  अध्यक्ष  से  मिल  कर  उसे  समझाना  चाहिए  ।  लेकिन  अध्यक्ष  के  प्रति  इतना  सामान्य  शिष्टाचार  भी

 नहीं  दिखाया

 राज  मैंने  समाचार  पत्रों  में  देखा  कि  सभा  का  सत्तावान  कर  दिया  गया है  प्रौढ़  एक

 जारी  किया  गया  है  ।  इससे  स्थिति  अधिक  बिगड़  जायेगी  ।  इसकी  अपेक्षा  विधान  सभा  की  पुनः

 बैठक  बुलाने  के  लिये  भ्रध्यक्ष  को  सहमत  करना  चाहिए  ।  उन्हें  विश्वास  दिलाना  चाहिए  fe  उनके

 विरूद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव  नहीं  लाया  मेरे  विचार  में  यही  एक  हल  है  |  गृह  मंत्री  को  चाहिएं

 कि  राज्यपाल  तथा  भ्रध्यक्ष  की  शक्तियों  को  परिभाषित  किया  जाये  अन्यथा  अरन्य  राज्यों  में  भी  गड़बड़ी

 प्रत्येक  विधान  सभा  का  अध्यक्ष  कानून  को  अपने  हाथ  में  लेगा  तौर  तानाशाही  चलेगी  तथा

 तंत्र  समाप्त  हो  जायेगा  |

 मैं  श्री  मसानी  के  इस  वक्तव्य  का  समर्थन  करता हूं  कि  नैतिक  दृष्टि  से  अध्यक्ष  सभा  को  स्थगित

 नहीं  कर  सकता  है
 परन्तु  ऐसा  करना  निश्चित  रूप  से  उसके  अधिकार  में  है  ।

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  श्री  वेकटासुब्बया  जैसे  काँग्रेसी  नेताओं  से  लोकतंत्र  पौर

 मर्यादाओं
 प्राणी

 बारे  में  उपदेश  सुनकर  मुन्ने  होता  है  ।  वे  इंस  मामले  पर  इकतरफा  दृष्टिकोण कट

 रखते  हैं  ।  जब  पंजाब  के  अध्यक्ष  ने  गिल  मंत्रिमंडल  को  बैध  घोषित  तो  वे  इसके  लिये  बहुत

 अच्छे  अध्यक्ष  थे
 ।

 अब  उन  पर  मर्यादा उल्लंघन  किये  जाने  के  आरोप  लगाये  जा  रहे  हैं  ।  पंजाब के
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 में  संवैधानिक  wee  पर  गह कार्य  मंत्री  के

 wer  मे  बारे  में  चर्चा a  नन  ला

 भूत पू वं  खाद्य  जिनकी  सलाह  मानने  का  अध्यक्ष  पर  आरोप  लगाया  गया  ने  गिल  मंत्रिमंडल  की

 दबता  के  बारे  में  emer  का  कड़ा  विरोध  किया  था  परन्तु  अध्यक्ष
 ने

 उनके  मत  को  स्वीकार  नही ंकिया

 था

 उचित  यह
 है  कि  हम  पंजाब  में  हुई  घटनाश्रों  का  प्रयत्न  करें  ।  सारी  बातों  का  निचोड़  यह  है  कि

 केन्द्रीय  सरकार  हाल में  प॑  जाब  में  हुई  घटनाश्रों  की  जिम्मेदारी से  नहीं  मुकर  सकती  है  |  गिल  नीलमंडल

 को  किसका  समर्थन  प्राप्त  है
 ?  18  व्यक्तियों ने  दल  बदला  कौर  ब  सभी  मंत्री  वन  गये  ।  सब  जानते

 कि  atta  ने  वहाँ  पर  किस  प्रकार  की  सरकार  को  सत्तारूढ़  किया  है  ।  सभा  का  जिसे  बहुमत

 प्राप्त  मर्यादा  कायम रख  सकता  है  परन्तु  श्री  गिल  को  केवल  सतरह  दलबदल ग्र ों  का

 थन  प्राप्त है  ।  कांग्रेस  श्री  गिल  को  ग्राम  करके  एक  खेल  खेल  रही
 है  अरार  मैं  समझता  हुं  कि

 तियों  से  बाध्य  में  होकर  अध्यक्ष  को  यह  नाप  लेना  पड़ा  ।  पंजाब  के  राज्यपाल  द्वारा  हाल  में  जारी

 किया  गया  अ्रध्यादेश  इस  बात  का  उदाहरण
 है  कि  राज्यपाल  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  दल  के  हाथ  में  एक

 खिलौना बन  गया  हैं

 विधि  मंत्री  ने  घोषणा  की  कि  राज्यपाल  को  कार्यवाही  करनी  चाहिये  तथा  उसके  चौबीस  धण्टे

 के अ्रन्दर ही ही  राज्यपाल  ने भ्रध्यादेश  जारी  कर  दिया  |  क्या  हमें  यह  समझाया  जा  रहा है  कि  राज्यपाल

 राज्यपाल  का ने  स्वतंत्रता  से  कार्यवाही  की  तथा  उस  पर  कोई  दबाव  नहीं  डाला  गया

 अध्यक्ष  के  अधिकारों में  हस्तक्षेप  करता है  तथा  इस  देश  के  संसदीय  लोकतन्त्र  के  इतिहास में  यह  घटना

 एक  काला  धब्बा  बन  कर  रहेगी  ,  जरगर  अध्यक्ष  ने  ग्रनुचित  कार्यवाही  भी  तो  भी  स्थिति  की  सुधा  रने

 के  wa  उपाय  हो  सकते थे  विधान  सभा  को  कछ  समय के  लिये  निलम्बित  करके  सरकार

 संसद  के  समक्ष  सकती  थी  तथा  बजट  पारित  करने  पे  पश्चात्‌ ५  विधान  सभा  के  सदस्यों  के  विचार

 ले  सकती थी  राया  कि  पंजाब  में  स्थायी  सरकार  बन  सकती  है  अथवा  नहीं  ।  इस  झ्रध्यादेण  से  पंजाब में

 स्थिति  नहीं  सुधारी  जा  सकती  बल्कि  इसके  लिए  विधान  सभा  को  भंग  करके  मध्यवर्ती  चनावों  द्वारा

 पंजाब  जनता  को  नई  सरकार  बनाने  का  अवसर  देना  चाहिये  |  यह  एक  गम्भीर  राजनयिक मसला

 है  प्रौढ़  इसे  यूंही  नहीं  टाल  सकते  |

 थो  रा०  ढी ०  भण्डार  :  भ्र ध्या देश  की  बंधता
 समय

 की  कमी  का  कारण

 कुछ
 न

 कह  कर  मैं  श्री  मसानी  तथा  वेंकटासुब्बयां के  विचारों  से  सहमत  होते ते  हुए  मैं  पंजाब  की

 विधान
 सभा  के  की  कार्यवाही  की  चार  बातों  के  आधार  पर  निन्दा  करता  हूं  ।  पहले तो  यह  कि

 उन्होंने  अधिकारों  का  एक  छ्व्रता  तथा  स्वच्छन्दता  से  प्रयोग  किया  तथा  दूसरे  वह  परम्परानुसार

 निष्पक्ष  भाव  से  काय  न  कर  सके  |  तीसरे  यह  कि  उन्होंने  दलीय  व्यक्ति  बन  कर  कार्यवाही  की  तथा  चौथे

 उन्होंने  संविधान  की  भावनाओं  का  उल्लंघन  किया  |

 परन्तु  एक  बात  यह  भी  है  यद्यपि  अ्रध्यक्ष  को  ऐसा  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिये  था  |  फिर  भी

 विधान-सभा  के  अधिकारी  होने  के  नाते  उनका  मामला  लोक  सभा  में  नहीं  उठाया  जा  सकता ।  संविधान

 मेरे  लिए  धर्मग्रन्थ है  तथा  इसकी  भावना  यही  कहती  है  ।  यद्यपि  उन्होंने  कई  बार  संविधान  की

 नामों  का  geet  fava  ery  सिर  थी  area  दो
 #
 व्यवहार पर  संसद्‌  में  चर्चा नहीं  हो  सकती  |  यदि

 अध्यक्ष को  हटाना  ही  था  तो  संविधान  में  इसकी  काफी  गज़ा इश  है  |  कहिये तो  पढ़ें  ?
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 के  अनुसार  अवश्यक  14  दिन  की  पूर्वे-सूचना  नहीं  दी  गई  तथा  उनके
 विरुद्ध  श्रविश्वास-प्रस्ताव  समुचित  रूप  में  नहीं  रक्खा  गया  ।  अध्यक्ष  अथवा  राज्यपाल  पर

 धान  के  उल्लंघन  का  दोष  लगाते  समय  हमें  यह  भी  पहले  देखना  चाहिये  कि  हम  स्वयं  संविधान  का

 घन  नहीं  करते  ।  मैं  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  समाप्त  हुं  कि  यह  सभा  अध्यक्ष के  व्यवहार  पर  चर्चा

 नहीं  कर  सकती  ।

 Shri  George  Fernandes  (Bombay  South):  Not  talking  about  the  Speaker
 of  Punjab  Assembly.  I  want  to  ask  a  question  from  the  Hon.  Minister  of

 Home  Affairs  who  has  been  giving  us  lectures  on  Democracy  for  several  days.
 T i  want  to  know  whether  it  is  a  proper  to  run  a  Government  through  the

 Janata  Party  who  does  not  have  a  constitution,  programme,  offices  or  any

 officer?  How  this  Janata  Party  headed  by  Shri  Gill  has  come  into  being  to

 rule  the  Punjab?  I  want  to  know  as  to  why  the  Hon.  Minister  does  not

 direct  his  Congress  Party  there  to  uproot  that  Government  in  Punjab  im-

 mediately?

 Secondly,  while  talking  about  the  election  of  the  Speaker,  I  would  sug-

 gest  that  as  the  Speaker,  after  his  election  in  this  post  becomes  a  non-party-

 man,  in  the  next  election  he  shou'd  appear  as  an  independent  candidate  and

 no  political  party  should  fight  that  election  against  him.  Thus,  he  will  get  an

 Shri  Masani  has  also  mentioned opportunity  to  behave  like  a  no-partyman.

 it  and  an  amendment  can  also  he  made  in  the  Constitution  if  so  required.

 Submitting  about  Punjab,  I  may  say  that  I  have  now  in  my  hands  a

 request  from  Akali  Dal  indicating  how  th'at  Government  people  there  are

 treating  their  political  rivals.  Sardar  Major  Singh,  a  personal  Secretary  to

 the  Shromani  (उप पतज़/ 8178.  Prabandhak  Committee  was  arrested,  released

 and  re-arrested  several  times  at  very  short  intervals  thereby  causing  harass-

 ment.  Mr.  Speaker,  I  suggest  that  a  group  of  Hon.  Members  be  dePut-

 ed  to  examine  the  conducting  of  law  and  order  by  Shri  Gill’s  Cabinet  which
 is  a  worthless  group  and  who  is  trying  to  govern  there  on  the  basis  of
 Gundaism.

 Instead of  discussing  about  the  conduct  of  Speaker,  it  will  be  useful  for

 the  of  Democracy  in  the  country  to  consider  about  the  law  and  order

 situation  in  Punjab.

 att  श्री  निवास  मिश्र  स्थिति  बड़ी  गम्भीर  है  तथा  जब  किसी  विधान-सभा

 के  अ्रध्यक्ष  ने
 राजन  तिक

 दल-बन्दी  अपने  संतुलन  को  खोया  तथा  अपने  स्वार्थ-भाव  को

 मिलता दी  तो  देश  के  लोकतंत्र  के  हितों  को  झा घात  पहुंचा  ।  मैं  किसी  का  नाम  नहीं  लेना  चाहता  तथा

 इस  मामले पर  दल-बदली  से  ऊपर  उठ  कर  विचार  करना  चाहिये  |  संभव  है  कल  अध्यक्ष महोदय

 किसी  विधेयक  को  पारित  घोषित  न  करें  चाहे  इसके  पक्ष  में  100  तथा  विपक्ष  में  केवल  15  मत  रहे

 हों  ।  ate  भी  यदि  अध्यक्ष  महोदय  कहें  कि  कोई  सरकार  वैध  है  तो  अदालत  उसे  कैसे  कर  सकती

 है  ?  यह  गम्भीर  बात  है  कि  प्रविश्वास-प्रस्ताव  से  बचने  के  लिये  अध्यक्ष  महोदय  सभा  को  सर्दी  पचित

 कॉल  के  लिए  स्थगित कर  दें  ।  हमें  तो  यह  सोचना  है  कि  ऐसी  स्थिति में  क्या  किया  जाना

 चाहिए  |
 हमने

 :
 ब्रिटिश  संविधान  का  अनुसरण  किया  है  जिसके  अनुसार  हाउस  श्राफ  कॉमन्स

 का
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 24  1889  में  संवैधानिक  संकट  पर  गृह-कार्य  मंत्री  क

 वक्तव्य
 केबारे  में  चर्चा

 अध्यक्ष  उस  सदन  का  प्रतिनिधि  होता  है  तथा  बादशाह  से  लोगों  के  लिए  भ्र धि कार  प्राप्त  करता  है  |

 वहाँ  के  ग्रध्यक्ष  की  स्थिति  ऐतिहासिक  रूप  से  विकसित है
 ।  जबकि  हम  इतने  विकसित  नहीं  है  ।

 हमने  भी  यह  अनुसरण  किया  है  कि  अध्यक्ष  पद  पर  निर्वाचित  होने  के  बाद  ag  aaa  दल  से  त्याग  पत्र

 दे  देता  है  परन्तु  वास्तव  में  उसकी  दल-बन्दी  की  विचार  धारा  तो  नहीं  बदलती  तथा  जब  वह  अपने

 चुनावों  में  जाता  हैं  तो
 उसको  अपने  दल  की  सहायता  की  आवश्यकता  होती

 है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  मामूली  बातें कह  रहे  हैं  जो
 कि  ग्र संबंधित हैं

 ।

 श्री  श्रीनिवास  मिश्र  :  हमने  ऐसी  परम्परा  नहीं  बनाई  है  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  मसानी  ने  बताया  है
 कि

 श्री  पटेल  बिल्कुल  स्वतंत्र  थे  ।

 श्री  श्रीनिवास मिश्र  :  ऐसे  लोग  aes  ही  नहीं  या  कभी  भी  स्वतंत्र  रूप  से  हैं  परन्तु  हम

 वह  परम्परा  स्थापित  नहीं  की  है
 ।

 हमारे देश  में  तो  यह  परम्परा  है  कि  बहु  संख्यक  दल  का  सदस्य  ही  प्रत्यक्ष  चुना  जाता  है  तथा

 इ  सके  लिये  तीन  योग्यताएं  देखी  जाती  हैं--वह  निष्पक्ष  सत्यनिष्ठ  हो  तथा  सज्जन  हो  ।  परन्तु

 कई  बार  स्वाद  सुविधा  के  लिये  इन  बातों  की  भी  उपेक्षा  की  जाती  है  ।  इस  के  चुनाव के

 सम्बन्ध  में  गम्भी  रता  से  विचार  करके  कोई  परम्परा  विकसित  की  जानी  चाहिए  ।  श्राप

 अध्यक्षों  का  सम्मेलन  बुला  रहे  हैं  उससे  बहुत  लाभ  होगा  ।  श्राप  देखें  कि  वे  way  अ्रधिकारों  का

 सीमित  प्रयोग  न  कर  पायें  तथा  यदि  अ्रावश्यक  हो  तो  संविधान  में  परिवर्तन  किया  जाये  |

 श्री  जी०  भा  कृपालानी  :  (TAT)  मुझे  सचमुच  ही  समझ  नहीं  प्राता  कि  इस  मामले  में

 राजनीति  को  क्यों  ऐसा  गया  है  ।  लोकतां  त्रिक  सरकारों  की  अधिकतर  परम्परायें  इंगलैंड  में  बनी  हैं  वहाँ

 अध्यक्ष  के  अधिकार  सदन  द्वारा  ही  दिये  जाते हैं  ।  परन्तु  पश्चिमी  बंगाल  a  पंजाब  में  जो  हुजरा है

 उसमें
 तो

 अध्यक्ष  ने  सदन  के  ही  विरुद्ध  कार्यवाही  की  है  ।  यह  कार्यवाही
 न  तो

 सरकार
 के

 विरुद्ध  तथा

 न  ही  कार्यकारिणी  के  विरुद्ध  बल्कि  विधान  सभा  के  विरुद्ध  थी  ।  अध्यक्ष  को  ऐसा  करने का  कोई

 अधिकार  नहीं  है  ।

 कल्पना  कीजिए
 कि

 art  भावुक  हो  गये  तथा  कह  बैठे  कि  कांग्रेस की  सरकार  वैध

 नहीं  है  तथा  श्राप  सभा  स्थगित  कर  देते  तो  क्या  होगा  ?  बंगाल  तो  एक राज्य  था

 शासन  लागू  कर  लिया  परन्तु  यदि  श्राप  भी  ऐसा  कर  दें  तो  फिर  कया  होगा  ?

 श्री  बलराज  मधोक
 :

 क्या  श्राप  ag  सुझाव  दे  रहे  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  विश्वास  है

 कि
 श्राप  जैसे  बड़े  नेता  हमसे  इसकी

 अपेक्षा
 न

 करेंगे  |

 श्री जी  भा०  कृपालानी  :  कया  पता  कब  कौन  बदल  जाये  |  मैं  नहीं  समझ ताकि  विरो  धी

 दल
 के  सदस्य  राजनीति

 को
 इस  मामले  में  क्यों ला  रहे  हैं  ?  प्रश्न  तो  केवल  यह  है  कि  भ्रध्यक्ष  के  अधि  कार

 सदन  में  कया  हैं  तथा  बाहर  क्या  ।  वह  कार्यकारिणी तथा  न्यायकारिणी  को ले  ठीक  कर  सकता है

 परन्तु  अपने  स्थायी  सदन
 को

 नहीं
 ।  परन्तु  पश्चिमी  बंगाल  तथा  पंजाब  मैं  अध्यक्षों  ने  ऐसा  ही  किया

 यह  सरासर  अनुचित  है  तथा  संविधान  में  परिवर्तन  करके  भी  इसे  ठीक  नहीं  किया  जा  सकता

 इसके  लिये  युद्द र
 प

 रूप  रायें  स्थापित  होनी  चाहियें  |  सभा  के  अधिकार  सर्वोच्च  हैं  तथा  अ्रध्यक्ष  तो  संभा
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 जी०  भाए०

 की  इच्छात्ों  को  पूर्ण  करता  है
 ।  उसे  तो  सभा  का  कार्य  निष्पक्ष  रूप  से  करना  चाहिए  तथा  विशेष  रूप

 से  जब

 उसके

 विरुद्ध  झविश्वास-प्रस्ताव  हो  तो  सभा  को  स्थगित  करना  एक  सज्जनता पूर्ण  व्यवहार

 नवदीं है

 थी  दी०  चं०  बर्मा  अ्रध्यक्ष  मेरे  विचार  से  राज्यपाल  की

 कार्यवाही  संधा  उचित  थी  तथा  इस  प्रकार  उन्होंने  संसदीय  लोकतंत्र  को  नष्ट  होने  से  बचाया  |

 अध्यादेश  जारी  कर  के  उन्होंने  अपने  अधिका रों  का  दुरूपयोग  नहीं  किया  तथा  इस  पर  सन्देह  नहीं  किया

 जा  सकता  |  जनता  पार्टी  एक  स्थायी  दल  है  तथा  सरदार  लछमन  fag  गिल  एक  योग्य  प्रशासक

 तथा  नेता  हैं  ।  जब  केरल  में  श्री  पट्टमथानु  पिले  सात-झूठ  सहयोगियों  को  लेकर  सरकार  चला  सकते

 हैं  तो  श्री गिल  18-20  सहयोगियों  को  साथ  ले  कर  सरकार  क्यों  नहीं  चला  सकते
 ?

 मैं  समझता

 हूं कि

 श्री  जी०  भा ०  :  मेरे  सुझाव  हैं  कि  उन्हें  इसमें  राजनीति  नहीं  भरनी  चाहिये  |

 थी  दौर  फार्मा  वास्तविकता यह  है  कि  a  मामलों  में  संविधानिक  नियम  तथा  प्रक्रियाएं

 कुछ  सहायक  सिद्ध  नहीं  होती  |  ग्रघ्यक्ष  को  तो  कुछ  नैतिक-स्तर  स्थापित  करने  चाहियें  |  सामान्यत

 घह  साधारण  सदस्य  से  ऊपरी  स्तर  का  होता  है  तथा  सभा  में  उनका  काफी  सम्मान  प्रभाव

 होता है
 ।

 सब  उन
 की

 बात  मानने  का  प्रयत्न  करते  हैं
 ।  पंजाब  विधान-सभा

 के  भ्रध्यक्ष तो  एक  रेल  गाढ़ी

 की
 तरह  पटरी  से  उतर  गये  तथा  वहाँ  संसदीय

 लोकतंत्र
 को  बड़ा  ग्रा घात  पहुंचा

 जो  कि
 बड़ी  भयानक

 बात  है  ।  मैं  किसी  अ्रध्यक्ष  की  निन्दा  नहीं  करता  क्योंकि  कई  तो  अधिक  बुरे  भी  हैं  परन्तु  पंजाब  में  तो

 अध्यक्ष  ने  संसदीय  लोकतंत्र  को  बड़ी  ही  हानि  पहुंचाई  है  ।

 श्राप  भ्रध्यक्षों  का  सम्मेलन  बुलायें  तथा  उन्हें  बतायें  कि  भारत  में  संसदीय  लोकतंत्र  तथा  उसके

 हितों  की  रक्षा  कसे  हो

 meat  महोदय  :  अब  मैं  अन्तिम  वक्ता को  बुलाता  हूं  ।  श्रीमती नीलम  कौर  ।

 बलराज  मधोक  उठत  हैं  )

 महोदय  :  बार  नहीं  जनाब
 !

 #  क  @  के  #  #  ee श्री  बलराज  मधोक  :  मैं  बोलता  नहीं  बल्कि  यह  चाहता  हूं  कि

 mem  महोदय  :  प्रश्न बाद  में
 ।  यह  विभिन्न  मामला  है  ।  श्रीमती  नीलेश  कौर

 ।

 श्री  मती  नीलेंथ कौर  यहाँ  हम  पंजाब  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  कै  ब्यवह्दार

 पर  चर्चा  कर  रहें  हैं  तथा  यह  एक दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  इस  सभा  में  यह  विषय  झा  गया  है  ।  परन्तु

 नया  किया  जाये
 ?

 हमारे  घि  ही  पोले  हैं  ।  यह  सब  स्थिति  कांग्रेस  सरकार  ने  उत्पन्न  की  है  ।

 अध्यक्ष  के  बारे  में  तो  कया  इस  सभा
 में  सर्वोच्च  न्यायालय के  बारे  में  भी  चर्चा  हुई  है  ।  वर्तमान  स्थिति

 से  हम  सब  चिन्तित  हैं  जिसे  पिछले
 20

 वह  की  paler  में  शासक  दल  ने  उत्पन्न  की  है  ।  हमने  राज्यपाल

 के  व्यवहार  पर  भी  यहाँ  चर्चा  की  है  तथा  आज  अध्यक्ष  के  व्यवहार  पर  भी  कर  रहे  तथा  समय

 ac
 गया  है  कि  हम  स्वयं

 पर
 भी  चर्चा  लगेंगे  ।  जब  हम  राज्यपाल तथा  सर्वोच्च

 न्यायाधीशों  के  लिये  कुछ  सुन्दर  परम्परायें  स्थापित  करना  चाहते  हैं  तो  इससे  पहले  कया  हमें  स्वयं

 के  लिये  tat  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 हम  स्वयं  दूसरों  के  कार्य  में  बाधा  बनते  जा  रहें  हैं  ।
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 पंजाब  की  स्थिति  के  संदर्भ  में  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  श्राम
 चुनावों  के  बाद  aides  दल  वहाँ

 पनी  सरकार  बना  सकता  था  परन्तु  उसने  नहीं  बनाई  क्योंकि  उनके  पास  केवल  एक-दो  का  ही

 घिंक्य  था  |  एक-दो  के  मताधिकार  से  काँग्रेस  दल  वहाँ  सरका
 र  नहीं  चलाना  चाहता  क्यों कि  भारों

 Parag  से  शासन  करने  की  इसकी  पुरानी  श्रादत है है
 ।  भारी  मताधिक्य  लेकर  हो  वह  विरोधी-दल  से

 भिड़ता  चाहता है  ।  पहले  यह  दल  ख  खरगोशों  के  साथ  शेर  को  भांति  भिड़  थे  परन्तु  ८2६: |  जव  खरगोश

 भेड़िये  बन  गये  हैं  तो  इत  शेर  को  डिग्री  गायब  हो  गई  है  ।  रात  इत  दल  ने  किनारक़शो  क

 शाई  किलो  प्रत्य  के  माध्यम  से  विधानसभा  के  अध्यक्ष  को  निन्दा  कराई  परन्तु  स्वयं  सामने

 जाकर  भिड़ने  की  हिम्मत  नहीं  की  ।

 श्री  जी०  भा०  कृपा लानी
 :

 यह  सत्य  है
 ।

 श्रीमती  निर्देश  कौर  :
 पं  जाब  में  जो  गिलप्तरकार  बनाई  गई  है  वह  इस  उद्देश्य  से  नहीं  कि  उसे

 स्थायी  बताने  का  प्रयत्न  है  बल्कि  इसका  कोई  ही  उद्देश्य

 aft  जी०  भा०  कृपा लानी  :  केवल  श्री  गिल  को  मूर्ख  बनाने  के  लिये  |

 श्रोती  निकलें  कौर  :  श्री  गिल  भी  स्थायी  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।  मास्टर  तारा  सिंह  से  संत  फतेह

 सिंह  के  पांस  आये  तथा  फिर  सन्त  फतेह  fag  से  सरदार  गुरनाम  सिंह  के  दल  में  कराये  |  उनके  पास

 कोई  शैक्षणिक  योग्यता  भी  नहीं  हैं

 भी  जो०  Wo  कृपा लानी :  तभी  तो  कॉग्रेस  उसे  समर्थन  देती  है  ।

 श्रीपत  महोदय  :  माननीया सदस्या  समाप्त  करें

 att  सती  निर्लेप  कौर  :  alta  ने  पंजाब  की  जनता  को  जो  विश्वास  दिये  थे  वे  झूठे  सिद्ध  हुए  ।

 मुख्य  मंत्री  पर  श्रांकर  श्री  गिल  ने  अकाली  दल  को  परेशान  करने  की  ठान  ली  ।  श्री  गुरनाम  सिंह

 के  विरुद्ध  दो  महीने  में  उन्होंने  12  दोष  मंढ़े  ।  इसे  था  नहीं  जा  सकता  ।  दिल्‍ली  करो
 र  पं

 जाव  के  काँग्रेस

 दल  पुराने  भ्रनुभव  से  सीख  लें  कि  व  अकाली  दल  को  न  तो  समाप्त  कर  सकें  न  कर  सकते हैं

 तथा  न  कभी  कर  सकेंगे  ।  मैं  उनको  यह  चेतावनी  देना  चाहती  यदि  पंजाब  में  न्यायसंगत  कुछ  होना

 है  तो  विधान-सभा  को  भंग  कर  के  जनता  को  नई  सरकार  चुनने  का  अवसर  दिया  जाना  .

 श्रष्पक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  समाप्त  करें  |  ६.26: |  गृह-कार्य  मंत्री  बोलें  ।

 ata
 th

 fart  कौर  :  उपसंहार  में  मैं  कहूंगी  कि  वर्तमान  विधानसभा  बहुमत  की  सरकार  नहीं

 बना  सकती  विधान  सभा  को  भंग  चुन  वों  द्वारा  जनता  को  अपने  विचार  प्रकट  करने

 श्री  बलराज  मौके  कया  मैं  एक  प्रस्  कहं  ।  यदि  मैं  एक  को  अनुमति  दूंगा  तो  सब  को  देनी

 पड़ेगों  ।  गृह-काय  मंत्री

 शी  aaa  चव्हाण  :  अध्यक्ष

 aft  बलराज  wale  गुह-कार्य  मंत्री  के  प्रारम्भ करने  से  पुर्व  मैं  एक  प्रश्न  करना  चाहता  हूं
 ।

 थ्री  यश वस्त राव  चव्हाण  :  मैं  नहीं  मिलेगा  !
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 श्री  बलराज  मौका
 :  गृह  मंत्रो से  बस  एक  कपिल करना  चाहता  हूं  ।  मैं  पं  जाब  का  रहने

 वाला ह  |  सभा  में  बनकर  कया हम प्रशन हम  प्रशन  नहीं  कर  सकते
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  मैं  दूसरों  को  कसे  रोकूंगा  ।  अ्रतेक  सदस्यों  की  इच्छा  है  |

 श्री  बलराज  मलिक  :  तक  तो  हम  समाप्त  भी  कर  लेते  |

 अध्यक्ष  महोदय :
 दो

 मिनट  का  प्रशन  नहीं  है
 ।

 मैं  जानता हुं
 कि  गई  ह-कार्य  मंत्री  को  कितनी

 warp  बैठक  में  जाना  था  परन्तु  मेरी  प्रार्थना  पर  वह  रुके  |  इसके  ग्र eaPera  मैं  काँग्रेस  के  सदस्यों  की

 तुलना  में  विरोधी  दल  के  दुगने  सदस्यों
 को

 अवसर  दे  रहा  हूं
 ।

 मदि  मैं  arg
 को  अनुमति  दूं  तो  रोक

 किसको  ?
 यदि  श्राप  सभापति  हों  तो  क्या  बाप  एसा  करेंगे  ?

 कृपया  मजे  कठिनाई  में  मत

 डालिय े|

 गह-कय  मंत्री  यशवन्तराव  यह  सभा  में  दिये  गये  मेरे  एक

 वक्तव्य  के  कारण  प्रा  है  तथा  मैं  सबकी  मसानी  तथा  कृपलानी  से  सहमत  हूं  कि  अध्यक्ष  के  व्यवहार

 के  बारे  में  ही  बात  करनी  राजनीति  के  विषय  पर  नहीं  ।  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  कि  अध्यक्ष  की

 हर  कार्यवाही  संविधान  की  भावना  के  अनसार  होनी  चाहिये  तथा  उसे  राजनीतिक  दृष्टि  से  निष्पक्ष

 होकर  व्यवहार  करना  चाहिये  ।  मैं  कोई  निर्णय  नहीं  देता  कि  किसी  ने  गलती  की  है  अथवा  नहीं  ।

 व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  कहूंगा  कि  बजट  ऑ्रधिबवंशन  के  समय  किसी  भी  विशेषकर शासक  दल

 सभा  के  अध्यक्ष  से  लड़ाई  मोल  नहीं  लेनी  चाहिये  ।  यह  राजनयिक  सूझ-बूझ  की  बात  है  ।  परन्तु

 यदि  शअ्रध्यक्ष  सभा  की  अवाज  को  दबाने  का  उपकरण  सिद्ध  होते  हैं  तो  लोकतांत्रिक  जीवन  में  यह

 एक  दुखद  दुर्घटना  हैं  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  बड़ी  ही  लज्जाजनक ।

 श्री  यशवन्तराव  जी  हां  ।  तो  फिर  इसका  हल  तो  एक  ही
 ह

 श्र  वह
 है  वह

 गोष्ठी

 -

 श्रघ्यक्षों  का  सम्मेलन--जो  कि  इसके  लिये  कुछ  परम्परा ए  प्रदान  करेगा  तथा रि  कप  भ्रध्यक्षता

 में  बनता  हूँ

 कि

 इंबिसात  के  तियों

 ग्राही  के  बदलने  से  थे  मामले  हल  नहीं  होंगे  ।  परम्परा

 ही  चलना  होगा ।

 श्री  बसुदेव
 झोर  अध्यादेश  ?

 श्री  यगवन्तराव  चव्हाण  :  राज्यपाल ने  सभा  का  पावर  .  किया है  तथा  वह
 t

 भी

 वाही  को  मथ्य  मंत्री  की  सलाह  से  करता  है  ।

 श्री  कृष्ण  ula  :  विधि  मंत्री  ने  कहा  था  कि  श्रनूच्छद  213  के  अंतगर्त एक  उपाय  है

 भी  गर्वित  राव  चव्हाण  :  तो  व्या  गलत  है
 ?

 उन्होंने  सलाह
 दी

 है  तथा  देनी  ही  चाहिये  ।

 प्रनच्छद  213  के  अन्तर्गत  अध्यादेश  जारी  करने  की  विशेष  सुविधा  हैं  तथा  का  उद्देश्य

 के  अधिकारों को  सी  मित  करना है  तथा  सभा  के  कार्य  करने  के  अधिकार  बढ़ाना है  ।  जब  कोई  वित्तीय

 कार्यवाही  करनी  हो  तो  सभा  स्थगित  नहीं  की  जानी  चा  हिये  ।

 Shri  Kanwar  La]  GuPta  When  the  Upper  House  going  on,  can  you  issue
 rdinances?

 श्री  पशकतराब  चब्हाशा  :  मैं  ५ श्रनच्छ द  209  तथा  213  का  संदर्भ  देता  हुं  ।  प्राय  एक  योग्य

 वकील  हैं  ।
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 जो  नारायण  ii
 :

 पश्चिमी  बंगाल  में  भी  ऐसा  ही  कयों  नहीं  किया  गया  ?

 श्री  य्ावन्त राव  चव्हाण  :  मैं  :  अन्तर  स्पष्ट  कर  दिया  है
 ।

 यदि  श्राप  राज्यपाल  का  पत्न  पढ़ें

 तो
 मालूम  होगा

 कि  पश्चिमी  बगाल  में  किन
 कारणों

 से  ऐसा हुमा  ।  पहले  at  were  की  कार्यवाही

 दूसरे  विरोधी  दल  द्वारा  सदन  में
 न

 करने  देना  तथा  तीसरा  महत्वपूर्ण  कारण  यह  था  कि

 क  दल  में  ही  फूट  पड़  गई  थी
 ।

 थी  नारायण  रही
 :

 अध्यादेश  जारी  क्यों  नहीं  किया  गया
 ?

 श्री  यथावत  राव  चव्हाण  :  यदि  चाहते
 तो

 विधान  सभा  को  चलने  देते  ।  परन्तु  यह  सम्भव  न  था

 क्योंकि  वहां  तो  संवैधानिक  शासन  ही  भ्र  फल  होगया
 |  प

 जाब  में  ऐसी  स्थिति  नहीं  थी  1

 उस के  पच  त  लोक  सभा  सोमवार  दिनांक
 14  196 8  /

 28  1889  uD)

 के  ग्यारह  ast  त  के  लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  til]  Eleven  of  the  VIVCeR Clock  on  Monday  the

 18th  March,  1968|Phalguna  28,  1889  (Saka),
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